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प्रकादाकीय 


हमारे देश में पंचायतों की परम्परा नई नहीं है । प्रार्चनि, क्राण मे 
पंचायतें होती थीं भौर देश के शासन का संचालन उन्हींके द्वारा होता 
था। वस्तुतः उन दिनों शासन विकेन्द्रित था श्र सत्ता किसी एक ही 
व्यक्ति के हाथ में सीमित भ्रथवा किसी एक ही स्थान पर केद्धित न होकर 
पंचायतों में निहित थी। लेकिन समय के साथ उनके स्वरूप मे परिवर्तन 
होता गया । ब्रिटिश शासन-काल में इस परम्परा को धक्का लगा झौर 
ग्राम-राज्य की यह प्रथा तहस-नहस हो गई । भारत के स्वतन्त्र होने पर 
देश के नेताश्रों का ध्यान फिर उस शोर गया औौर उन्होंने पंचायतों का 
पुन: संगठन किया । श्राज सारे देश्ष में पंचायतों का जाल-सा विछ गया 
है । यद्यपि ग्रभीतक उनका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, तथापि उनके हारा 
निस्सन्देह श्रच्छा काम किया जा रहा है । 

इस पुस्तक में भारत में पंचायतों का प्राचीन काल से लेकर अवतक 
का इतिहास दिया गया है | इसे पढ़कर भारत में पंचायतों के विकास की 
पूरी कहानी तो मालूम होती ही है, साथ ही यह भी पता चलता है कि 
चतंमान भारत में उनका वया स्थान है, वे किस प्रकार काम कर रही 
है और उनका संगठन झादि कसा है । इसके ग्रतिरिवत इस पृस्तक के 
अन्तिम भाग में लेखक ने कुछ मौलिक सुकाव भी दिये है, जो विचारणीय 
हैं । 

उपयोगी होने के साथ-साथ यह एक बड़ा ही सामयिक प्रकाशन हैं । 
हमें श्राशा है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में इसका स्वागत होगा । 


दूसरा संस्करण 
बहुत-सी नई जानकारी से युक्त पृस्तक का यह दूसरा संशोधित 
संस्करण पाठकों के हाथों में पहुंच रहा है। शासन में पंचायतों के उत्तरो- 
त्तर बढ़ते हुए महत्त्व के साथ ही इस उपयोगी प्रकाशन वी लोकप्रियता 
भी पाठकों में बढ़ती जायगी. ऐसा हमें दिश्वास है । 


निवेदन 


गत पांच वर्षो में देश में पंचायतराज-सम्बन्धी नये-तये प्रयोग हुए 
हैं । इस दिशा में बहुत चिन्तन, अन्वेषण तथा विचार-विनिमय होता 
रहा है। 'बलवन्तराय मेहता-कमेटी' की रिपोर्ट तथा विभिन्न स्वायत्त 
शासन-सम्मेलनों ने पंचायत-राज -को देश की विशेष नीति के रूप में 
अपनाया है। सामुदायिक विकास-मन्बालय ने श्री एस० के० दे के नेतृत्व 
में लोकतनन्‍्त्री विकेन्द्रीकरण द्वारा ग्रामीणों के उनके अपने नेतृत्व में विकास 
की अभिनव पद्धति को न केवल जन्म दिया है, अपितु उसे क्रियान्वित भी 
किया है। श्री जयप्रकाश नारायण ने पंचायतराज-सम्बन्धी एक व्यक्त, 
स्पष्ट तथा मौलिक विचारधारा प्रस्तुत की है। इस सबको ध्यान में रखकर 
पुस्तक को और अधिक लाभप्रद बनाने के विचार से इसमें कुछ परिवर्तन 
एवं परिवद्धंत किये गए हैं। मूल निबन्ध को ग्रारंभ में संक्षेप में दे दिया है 
और वतंमान गतिविधियों का नये अध्यायों में समावेश कर दिया गया 
है। सामुदायिक विकास-मंत्रालय के इस सम्बन्ध में जारी किये गए कुछ 
गदइती पत्रों तथा निर्णयों का सारांश भी दे दिया गया है । 

आशा है, इन परिवतेनों के साथ पुस्तक का यह नवीन संस्करण 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगा |. . 
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42 9९. 
विषय-प्रवेद 
यदि हम मनुष्य की तुलना श्रन्य प्राणियों से करें श्र यह जानने की 
चष्टा करें कि वह किन बातों में उन प्राणियों से श्रेष्ठ है, वो हम इस नतीजे 
पर पहुंचेंगे कि मनुष्य की श्रेष्ठता का सबसे बड़ा कारण है उसकी सो 
झोौर समझने की शवित । इस शवित को साधारणत: बुद्धि तथा विवेक के 
नाम से पुकारा जाता है भौर श्रपनी इसी शवित के कारण उसे ईइवर की 
सर्वोत्तम कृति माना जाता है। 
झ्रादिम मानव 
इस बृद्धि तथा विवेक की शवित के वल पर मानव ने झाज विज्ञान के क्षेत्र 
में महान्‌ उन्नति कर ली है, जिससे उसके थ्रात्म-रक्षा तथा सुख-सुविधा के 
साधनों में भी वृद्धि हुई है। मनुष्य में प्रात्म-रक्षा तथा वंश-वृद्धि की नावना 
भ्रारम्भ से ही प्राकृतिक रूप से है, और इस भावना के वशी भूत होकर वः 
वार मानव स्वार्थ से भन्धा भी हुथा है । परन्तु यहां भी इसी दुद्धि-विवेक ने 
'>मे सहारा दिया है श्रौर सही रास्ते पर डाला है। यदि यह थ्रियाशील 
एक मानव के पास न होता तो उसकी झ्ादिम स्थिति में ध्ाज नी बोर 
नग्माता और झ्ाज भी वह वही पशुवत्‌ जीवन व्यतीत बारत 


+ हम जब झादिम मानव पर दृष्टि डालते हैं तो हम उसे किसी बन्‍्दरा 


$ किसी वक्ष के नीचे बैठा हुआ पाते हैं। घृप, वर्षा, सदी, गर्मी, छांधी- 
॥ से दचाव के लिए उसके पास कोई साधन नहीं झौर हम उसे जंगण 
पक जन्तुप्रों ये भय से व्याकुज, किसी दक्ष पर झवेला देटा हशा पाहे 


। उसकी दशा बड़ी दोन-हीन है । न कोई निश्चित रहने हा टियाना 


होजाता है तो देचारे को उसदा ग्रास दनना पहुता है । घायद पा दीमारकः 
जाता है तो स्वयं ही ठीक हो गया वो हो गया, नहों तो उह्टी पद्म एा गर 


२्‌ पंचायत-राज 


जाता है। कोई उसका अपना नहीं, कोई उसका सहायक नहीं, कोई उसका 
सगा-सम्बन्धी या मित्र नहीं, जो उसकी सहायता करे। उस समय पारि- 
बारिक जीवन का प्रादुर्भाव नहीं हुम्ना था । स्त्री-पुरुष का संसर्ग घर बसाने 

/लए न होकर केवल शा री रिक भूख मिटाने के लिए ही था। सन्तति के प्रति 
दम्पती के मन में कोई कतेव्य-भावना नहीं थी। परन्तु मानव ने भ्रपनी बुद्धि से 
शीघ्र ही समझ लिया कि एक-दूसरे के सहयोग श्र सहायता से अपने दुःखों 
और भय को बहुत-कुछ कम किया जा सकता है और किसी हद तक निर्भय 
त्तथा सरिक्षत जीचन विताया जा सकता है। जब भी किसी मानव को श्रकेले 
अपने से किसी बलशाली जन्तु का सामना करना पड़ा होगा तो उसे श्रवश्य 
ही मुंह की खानी पड़ी होगी भ्रोर इस हार ने ही उसे संगठित होने के लिए 
प्रेरणा दी होगी । उस जन्तु का दो-चार मनुष्यों से वास्ता पड़मे पर उसे 
जान से हाथ धोने पड़े होंगे । इस विजय ने ही उसको सहयोग तथा सामा- 
जिकता का पाठ पढ़ाया होगा। इसी प्रकार आगे जीवन के हर स्तर पर 
मानव को इस बात का ज्ञान भली-भांति हो गया होगा कि सामूहिक जीवन 
में, समाज में ही, हमारा कल्याण है, समाज में ही हम हर प्रकार की उन्नति 
कर सकते हैं तथा सुख-शान्ति से रह सकते हैं । इस विचार से प्रभावित 
होकर, हम देखते हैं कि मानव-समाज में परिवार की उत्पत्ति हुई, जंगल से 
पेड़ों के पत्तों या छालों के उसने वस्त्र बताना आरम्भ किया, जंगली जान- 
वरों का मुकाबिला करने के लिए भ्रौज़ार बनाये और सर्दी-गर्मी, बारिदा- 
आंधी से बचने के लिए उसने फोंपड़ों का निर्माण किया । इस प्रकार घी रे- 
धीरे मानव-समाज की काया पलटतो गई भ्रौर श्राज जब हम वर्तमान 
सुसभ्य समाज को देखते हैं तो यह खयाल भी नहीं भ्राता कि किसी समय 
वह इस तरह का जीवन यापन करता रहा होगा। मानव की इस उन्नति 
के पीछे उसकी बौद्धिक तथा मानसिक वे मौलिक भावषनाएं हैं, जो उसे 
श्रन्य प्राणी-संसार से पृथक्‌ करती हैं, झौर वे हैं दया, करुणा, सहानुभूत्ति, 
उदारता, त्याग, सहिष्णुता, विवेक, स्मृति, मनन आ्रादि । 

मानव-समाज के इस वैज्ञानिक विकास-क्रम के बारे में भले ही मतभेद 

हो, परन्तु यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सृष्टि के प्रारम्भ में मानव- 
समाज में विषमता कम थी + ज्यों-ज्यों विकास के इस लम्बे पथ पर मानव- 


विषय-प्रवेश 


समाज भ्रग्रसर होता गया, त्यों-त्यों उसमें विषमताएं झाती गई। मनुष्य 
स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है श्रौर जबसे यह मूक प्राणी संकेतों 
को त्यागकर, वाणी का प्रयोग करके श्रपने मनोभावों की श्रभिव्यंजना 
करने लगा, उसका मस्तिष्क उन्‍नत तथा परिमाजित होकर निज हित के 
साध-साथ पर-हित की चिन्ता करने की क्षमता प्राप्त करने लगा। उसमें 
परिवार, समाज, शासन, राजा श्रादि सामाजिक, शभ्राथिक तथा राजनतिक 
संस्थाग्रों दे निर्माण का वीज अंकूरित होने लगा । 

हमें यहां इस विवाद में पड़ने की श्रावश्यकता नहीं है कि प्रारम्भिक 
मानव-समाज एर-रूपेण विकसित तथा उन्‍नत था या नहीं। यह तो समाज- 
शास्त्र छे विद्याथियों का विपय है। पर यह बात सर्वंमान्य है कि झादिम 
मानव-समाज में कूलह-वाल्पना, भ्रष्टाचार, लड़ाई-भगड़ा, दुराचार और 
भ्रपराध बहुत ही कम थे । जोगों का रहन-सहन, झ्राचा र-विचा र शुद्ध तथा 
सादा था। वे सुख, शान्ति तथा समृद्धि से सम्पन्त थे । प्रत्येक के हृदय में 

चन्धुता तथा मेलजोल की भावना विद्यमान थी। यह सहृदयता, मेलजोल 
तथा बन्पुता की भावना प्राकृतिक झ्ावश्यकताशों के कारण पैदा हुई या 
उसकी उत्पत्ति का कारण मानव के मौलिक स्वाभाव की उदारता थी, 
एसके बारे में भी वहुत मतभेद है । 
पंचायतों की परपरा 

पंचायतों की इस परम्परा का इतिहास बड़ा मनोरंजवः है । 
घंगलिस्तान के प्रारम्भिक एंग्ल, सेवसन तथा जूट कादी लों की प्र॒प्ठशुमि ट्यू- 
टानिक है। उनमे नी शुरू में ग्राम-संस्थाएं थी शोर वे कदीले के वयोदृद्ध 
व्यवित हारा शासित होती थीं। परन्तु संनिक सत्ता धाने से वही दयोदृद्ध 
व्यवित एतना एक्तिशाली हो गया कि उसने दंदी शबिति-सम्पस्न समभ्धो 
जानेवाली बादशाह की संस्था को जन्म दिया, जिससे मौलिक द्ाम्य लोव- 
ठन्‍नी संस्था का घझन्त हो गया । विस क्रीपाटदिन ने घपनी एस्ठक 'संधर्द 
नहीं सहयोग" (म्यूचुधसल एड) में यूरोप की दस प्रदार की 
ग्राम्य इद्गमइयों का विवरण दिया है। हृस प्रदार दी संस्पाएं द 
के हर भाग में थीं। परन्तु यह एव धुव सत्य है कि झन्य देशों 


$« यह परतेक दरदा हाएत्य मंटल! से प्रशाधित हुतु ६! 
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के आगे बढ़ने के साथ-साथ एकत्ांचिक हासन भी पनपता गया शोर ग्राम्य 
इकाइयां सत्ताहीन ही गईं । यह श्रेय भारत को ही है कि ग्रामों के इस 
मौलिक संगठन का शासन-क्रम शताब्दियों तक चलता रहा | महाभारत 
के काल तक 'सभा' का महत्व रहा श्ौर गुप्तकाल में इसका फिर से विकास 
हुआ | दक्षिण भारत में तो अंगरेजी शासन श्राने तक राजा के निर्वाचन 
की पद्धति पर श्रमल होता रहा । 'मालावार गजेटीयर' में नामर जाति के 
संघों का जिक्र करते हुए लिखा गया है--“ये संघ प्रजा की प्राचीन प्रथाग्रों 
श्रौर सनातन अ्रधिकारों की रक्षा करते थे। यही नहीं, ये राजा के नियुक्त 
किये हुए मन्त्रियों को श्रनुचित कार्यो के लिए दण्ड भी देते थे श्लोर देश की 
पार्लामेंट के समान थे ।'! 

जहां भ्रन्य देशों में परिवार का विकास कबीलों तथा एकतान्त्रिक 
राजाशाही में हुआ, और राजा का देवी अ्रधिकार समभा जाता था, वहां 
भारत में परिवार का विकास ग्राम तथा वंश-जाति-मेद से मुक्त लोक- 
तान्त्रिक पंचायती परम्परा में हुआ। परतन्त्रता के भ्रन्ध युग में इस पद्धति 
को बड़े भ्राघात पहुंचे । परन्तु महात्मा गान्धी के स्वराज्य आन्दोलन से 
उसकी सार्थकता को पहचाना गया भौर हसे पुनर्जीवित करने का प्रयास 
किया गया। 

स्वतन्त्रता के पश्चात संविधान द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हुई और तबसे 
इस पद्धति के विकास में देश प्रयत्नशील है। श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी 
की रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास-मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर तो 
श्राज पंचायती राज सारे विश्व को एक नये और वास्तविक लोकतन्‍्त्र 
का स्वरूप दिखलाने का दावा कर रहा है। 

महात्मा गान्धी के नेतृत्व में भारत का स्वतन्त्रता-आरन्दोलन रच- 
नात्मक, आर्थिक तथा राजनैतिक ध्येयों से परिपूर्ण रहा । लेखक का जो 
किखिस्मात्र सम्बन्ध स्वतत्त्रता-पूर्व राजनैतिक श्रान्दोलन से रहा है, उसमें 
ही उसको पंचायत-राज अथवा नये अश्रध्यात्मिक लोकत्तन्त्र के विचारों को 
विकसित करने की प्रेरणा मिंलती रही है । इन्हीं विचारों की उसने श्रपनी 
प्रथम पुस्तिका 'मानवता-दिग्दशंन' में लिपिबद्ध किया .श्लौर फिर १६४८ 
में पंचायत-राज पर प्रथम निबन्ध अ्रंगरेजी में लिखा। श्रागे की पंव्ितयों में 
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उसी निवन्ध का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया जा रहा है । 
प्रागंतिहासिक मानव 

प्रारम्भ से ही मनुष्य सुख और श्रानन्द की खोज में रहा है। श्रपने 
जीवन को अधिकाधिक सुखमय तथा श्रानन्दमय बनाने के लिए उसने 
भांति-भांति के प्रयोग किये हैं। सामाजिक, श्राथिक तथा राजनंतिक क्षेत्र 
में भी श्रधिक सुख, शान्ति श्रौर श्रानन्द का वातावरण बनाने के लिए मनुष्य 
ने भ्रादिकाल से प्रयास किये हैं। सामाजिक जीवन के उदय का मूल कारण 
यही था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वेच्छा से कई बन्धन 
भी स्वीकार करने पड़े | मनुष्य का सारा भ्राचरण इस बात की पुष्टि करता 
है। एक ह॒द तक मनुष्य को एस प्रकार लगाये गए बन्धन भ्रधिक लाभप्रद 
लगे, लेकिन कालान्तर में, जब ये श्रंकुश बहुत भ्रधिक बढ़ गये तो स्वाभा- 
विक था कि वे उसे भ्त्यधिक लगने लगे और उसकी झनेक परेशानियों के 
कारण हो गये । 

हमारे मत में जबतक “व्यक्ति समाज के लिए और समाज व्यक्ति के 
लिए! का सिद्धान्त पूर्णतः चरितार्थ होता रहा--जबतक व्यक्त का क्षेत्र 
परिवार शोर ग्राम तक सीमित रहा--तवतक मनुष्य को इन परेशानियों 
का इतना सामना नहीं करना पड़ा । इसका का रण यह है कि तब सामाजिक 
संगठन इतना विस्तृत तथा जटिल न था कि व्यक्ति व्यक्ति का विचार न 
कर सके । इस छोटे-से समाज में, जो इने-गिने परिवारों से बने प्रामों 
तक सीमित था, व्यवित पूरे ग्राम-समाज को झपने त्तीमित ज्ञान वी विचार- 
परिधि में सुगमतापूर्वंक रख सकता था। 

लेकिन जीवन के इस प्रकार सामाजिक हो जाने से उसके नियमन की 
धघावश्यकता पड़ी । सामाजिक ४काई धीरे-धीरे बड़ी होती गई, भौर दुछ 
समय के बाद उसमें वई-कईर गांवों के समूह धा गये । फिर राशष्यों दी 
उत्पत्ति हुई दयोर समाज वेः प्रदन्‍्ध में झ्धिकाधिक वेन्‍्द्रीवरण होता गया। 
हर देश में सत्ता सम्राट में केन्द्रित होने लगी। देश दी सापुहिद सुरक्षा 
भौर व्यवस्था दनाये रसने वो लिए एस प्रवार दे देग्ट्रीमार 
इवकता शोर झधिक दद गए । हमारे देश में नी सपराटों वा 


पर जैसा कि प्राचीन एतिहास से प्रकट है, राज्य छोर राजा हे उदय के 


दर पंचायत-राज 


बाद भी भारत में ग्राम-स्वशासन चलता रहा । 

पर इस प्रकार स्थापित कोई भी व्यवस्था मनुष्य की सभी समस्याग्रों 
का समाधान न कर सकी । मानव-इतिहास में समय-समय पर सामने 
आनेवाली इन सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्थाओों की श्रसफलता का मुख्य 
कारण यही है कि वे व्यक्ति की श्रावश्यकताञ्ों की पूर्णतः संतुष्टि नहीं कर 
सकी । दूसरी तरफ इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहां पंचायतों ने 
कई श्राक्रमणों और विप्लवों के वावजूद देश की संस्कृति तथा ग्रामों के 
स्वावलम्बन को श्रक्षुण्ण रखा, वहां भ्रखिल राष्ट्रीय भावना इस प्रणाली 
के श्राधीन न पनप सकी । श्रौर तभी विष्णुग्ुप्त चाणक्य का विचार था 
कि पंचायतों की सीमा इतनी रहनी चाहिए कि वे अखिल देशीय शवित 
के प्रति उदासीन होकर उसे निर्बेल न करें । 

गांधीवादी पंचायत-राज 

सामाजिक संगठन के इसी आधारभूत विरोधाभास को देखते हुए 
गान्धीजी ने प्राम्य संगठनों श्र पंचायती व्यवस्था पर जोर दिया था। 
उनके मत में पंचायत-राज ही इन समस्याओ्रों का एकमात्र उत्तर था। 
लोक-सेवक-संघ की नियमावली की भूमिका में उन्होंने लिखा था--“देश 
को सब शहरों भौर कस्बों से ध्यान हटाकर सात लाख यांवों पर ध्यान 
देना होगा श्रोौर उनके लिए सामाजिक, नेतिक श्रौर श्राथिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त करनी होगी ।” वह श्राघुनिक ढंग के संसदीय राज के विरोधी थे। 

' उन्होंने श्रपत्ती पुस्तक 'हिन्द स्वराज' में एक जगह लिखा है--- 

/इंगलेण्ड की इस समय जो हालत है, उसे देखकर तो सचमुच दया 
आती है। मैं ईश्वर से मनाता हूं कि वेसी हालत भारत की कभी न हो । 
जिसे आप संसदों की जननी कहते हैं, इंगलेण्ड की वह संसद तो वां और 
वेश्या के समान है। ये दोनों छाब्द कड़े हैं, पर उसपर पूरी तरह लाग 
होते हैं ? ” 

उन्होंने एक अन्य स्थान पर लिखा था कि पंचायतों का श्रायोजच एक 
मीनार की तरह होगा। बुनियाद में ग्राम-पंचायतें होंगी श्रौर संगठन ऐसा 
होगा जहां व्यक्ति ग्राम के लिए, ग्राम देश के लिए न्योछावर होने को 

हिन्द खराज्य, पृष्ठ २४, 'सस्ता साहित्य मंडल? से प्रकाशित 
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तंयार रहा करेंगे। 

श्रमरीकी सम्बाददाता श्री ड्रिउ पियरसन से बातचीत करते हुए 
महात्मा गांधी ने कहा था--- 

“भारत में कुल ७ लाख ग्राम हैं। हर ग्राम उसके वासियों द्वारा 
शासित होगा, जहां सवको वोट के अधिकार होंगे शौर इस तरह देश के 
शासन के सम्बन्ध में ४० करोड़ के स्थान पर ७ लाख वोट रह जाय॑ंगे। 
ग्राम श्रपने जिला-शासन का निर्वाचन करेंगे श्नौर जिले राष्ट्रपति का 
निर्वाचन करेंगे, जो समस्त देश के शासन का प्रधान तौर पर जिम्मेदार 
होगा ।” 

इन उद्ध रणों से प्रकट हो जाता है कि महात्माजी की पंचायत-राज- 
वद्धति संसदीय पद्धति से भिन्‍न है। पंचायत-पद्धति सच्चा लोकतन्त्र व 
सच्चा स्वराज प्रदान करनेवाली पद्धति है। इस तरह महात्मा गान्धी ने 
पंचायती राज का एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसमें 
ग्राम-स्वावलम्बन के साथ-साथ राष्ट्रीय भावनाश्रों की पुष्टि का भी संर- 
क्षण हो सकेगा। इसमें तृस्तरीय राज्य का क्रम ग्राम, जिला तथा देशीय 
स्तर प्रस्तावित किया गया है| परन्तु श्रभी कोई देश इस पद्धति पर पूर्णत: 
श्रमल करने के लिए तैयार नहीं है। भारत का शासनतन्त्र श्राज भी 
लगभग वही है, जो अंग्रज़ों के समय था। इस श्रवस्था का चित्र खींचते 
हुए श्री मंजूर श्रली सोख्ता ने श्रपनी पुस्तक 'बापू की वसीयत' में लिखा 
देकर 

“भ्रंग्रेज गये, लेकिन श्रंग्रेजियत वाकी है। यूरोप गया, लेकिन यूरोपी य 
सम्यता बाकी है। जेसा कि हम कह चुके हैं, वापू पदिचिमी सभ्यता को 
पश्चिमी राज से ज्यादा जहरीली श्रीर खतरनाक समभते थे। पर जब 
खुद देश की संसदीय सरकार इस सम्यता को फीलाने का जरिया बन गई 
हो, तव इससे वचने का उसके सामने कौन-सा जरिया बाकी रह गया है । 
पुरानी सम्यता में धर्म के चार चरण माने जाते थे। प्ंग्रेजी राज ने 
श्रधर्म के चार चरण कायम किये। ये चार चरण थे--पुलिस राज, श्रदा- 
लत राज, पटवारी राज श्रौर श्रधिकारी राज | लोगों को शथ्रान्‍्षा थी कि 
श्रंग्रेज यहां से जाते समय अपने इन चार चरणों को भी अ्रपने साथ लेते 
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जायंगे, पर वे विरासत में उन्हें कांग्रेस को दे गये हैं श्र भ्राज कांग्रेस खुद 
इन चारों की पोपक बनी हुई है ।' [ 
सर्वोदिय-समाज की सर्वोदिय-योजना में भारत की परम्परानुकूल तथा 
मानव के स्वभावानुरूप पंचायती राज की स्थापना पर जोर दिया गया 
है। परन्तु जितना ध्यान इस श्रोर दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया 
गया है । हम श्रौपचारिक लोकराज से इतने प्रभावित हो गये हैं कि उससे 
निकलना भी कठिन-सा प्रतीत होने लगा। परन्तु इस पृष्ठभूमि में देश के 
पु्न्निर्माण की योजनाञ्रों में ग्रामों और ग्रामों के स्वावलम्बन की ओर कम 
ध्यान दिया जाना स्वाभाविक होता है । 
उपरोक्त गान्धीवादी योजना को कार्यरूप में परिणत करने के लिए 
कई समसस्‍्याश्रों पर विचार करने की श्रावश्यकता होगी, यथा--- 
१. ग्राम क्‍या है ? 
२. क्या तहसील-पंचायत की. भ्रावश्यकृता है ? 
३० जिला-पंचायत का कया स्वरूप हो ? 
४, इनके स्वावलम्बन के क्‍या उपाय हों ? 
५. कार्य-विभाजन्‌ किस प्रकार हो ? 
६. जिला-शासन के ऊपर शासन का क्या स्वरूप हो ? 
इन्हीं प्रदनों पर इस भूमिका में कुछ विचार रखने का प्रयत्न किया 
गया है । 
ग्राम तथा पंचायत की परिसीमा 
पंचायत-राज की इकाई गांव ही होना चाहिए। पर समस्या यह है 
कि गांव किसे कहें ? भारत में पांच व्यक्तियों की जनसंख्या से लेकर ५००० 
की जनसंख्या तक के गांव हैं । ऐसी दशा में जबतक हम ग्राम की जन- 
संख्या के श्राधार पर कोई एक इकाई निद्चित न कर लें तबतक इस संग- 
ठन का ढांचा बनाना कठिन ही रहेगा। यदि हम भारत के क्षेत्रफल, जन- 
भेर्या तथा इसके विचिन्नकाय ग्रामों पर एक विहुंंगम दृष्टि डालें तो हम 
मा पर पहुंचेंगे कि साधारणतया ग्राम की इकाई के लिए एक सहस्र 
गम केस होगी। इसके लिए कहीं तो हमें कम जनसंख्यावाले कई 
“है बनाने पड़ेंगे, भौर कहीं-वहीं पर हमें श्रधिक जनसंख्यावाले 
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ग्रामों को कुछ खण्डों में बांटना पड़ेगा और इसमें भोगोलिक परिस्थितियों 
का भी विचार रखना पड़ेगा। इस प्रकार पांच इकाइयों को मिलकर 
एक पंचायती क्षेत्र का निर्माण करना उचित होगा। श्रभी तक तो पंचायत- 
क्षेत्र के सभी वयस्क मतदान करके एक-एक प्रवन्ध-समितति चुनते हैं । 
इस समिति के सदस्यों की संख्या हर राज्य में भिन्‍न है। चुनाव हाथ उठा- 
कर होता है । मतदान की इस पद्धति पर बड़ा मतभेद है। इससे मतदान 
की स्वतन्त्रता में वाघा पड़ने की सम्भावना रहती है। श्रधिकांश लोग गुप्त 
मतदान के पक्ष में हैं। 
पंच कंसे हों ? 
पंचायतों में जहां यह श्रावरयक है कि रचनात्मक प्रवृत्तियोंवाले लोग 
पंच बनें,वहां यह भी आवश्यक है कि वे क्षेत्र के भिन्‍न-भिन्‍न ग्रामों का भली 
प्रकार प्रतिनिधान कर सके । श्रतः यही ठीक होगा कि प्रत्येक ग्राम-क्षेत्र 
से पांच-पांच पंच चुने जायें श्रोर फिर वे अ्रपना प्रधान चुन लें। साधा रण- 


तया यह चुनाव सर्वंसम्मति से होना चाहिए। इसके श्रतिरिक्त पंचायती 


चुनाव दलवन्दी के श्राधार पर नहों होना चाहिए । मत प्राप्त करने के लिए 


पंचायत की सदस्यता के लिए रचनात्मक काये एक आवश्यक शर्ते होनी ., 


चाहिए । 
पंचायतों के कर्तव्य तथा अधिकार 

इस प्रकार संगठित ग्राम-पंचायत को श्रपने क्षेत्र में छोटे पैमाने पर 
शासन के श्रधिकार देना ठाक होगा। 

अब यह देखना है कि पंचायतों के कार्यक्षेत्र में किन-किन बातों 
को लिया जा सकता है। साधारणतया इस क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य 
रखने चाहिए--- 

१. शिक्षा (प्रारम्भिक तथा प्रौढ़ साक्षरता ) 
- स्वास्थ्य 
«» सहकारी व्यापार 
- वन-प्रवन्ध 
» पथ-निर्माण 
खाद 
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७. कर-वसूली 

८. न्याय 

६. विविध 
शिक्षा 

सामाजिक जीवन में शिक्षा के महत्व को किसी प्रकार कम नहीं किया 
जा सकता । यह सब मानते हैं कि शिक्षा की ब्तंमान व्यवस्था हमारी 
आवश्ककताओं तथा परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। खासकर देहातों 
के लिए यह बात भ्रीर श्रधिक लागू होती है। ग्रामों में शिक्षा की 
उचित व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा का प्रवन्ध वहीं के 
लोगों के हाथ में हो । इसलिए इस स्तर पर शिक्षा पंचायतों के नियन्त्रण 
में रहनी चाहिए । यह शिक्षा कृषि तथा ग्रामोद्योगों की तरफ रुचि उत्पन्न 
करनेवाली, आकपेक, सबके लिए सुलभ झोर स्वावलम्बन की भावनाएं 
पेदा करमेवाली होनी चाहिए । 

'* यह पहले कहा जा चुका है कि प्रारम्भिक ग्राम की जनसंरुषा लग- 
भग १००० होनी चाहिए। हर प्रारम्भिक ग्राम में एक प्राथमिक पाठ- 
शाला होनी चाहिए। पाठझश्याला में वालक-बालिका प्रों को साथ-साथ शिक्षा 
दी जानी चाहिए। ऐसी हर पाठशाला में छात्रों की संख्या लगभग १०० 
होगी । इसके लिए पाठशाला में दो श्रव्यापक होने चाहिए। श्रध्या- 
पकों में एक पुरुष और एक स्त्री होनी चाहिए। साधारणतया इनच 
पाठशालाओं के अ्रध्यापकों के तबादले नहीं होने चाहिए । यदि तबादला 
ठोक भी समझा जाय तो वह पंचायत-क्षेत्र के भ्रन्दर ही होना चाहिए। 
जहांवक सम्भव हो, अध्यापक पंचायत-क्षेत्र के ही होने चाहिए । 

पाठशाला के साथ ही एक कृषि-क्षेत्र होना चाहिए । यह लगभग दस 
एकड़ का होना चाहिए। जहां कृषि-क्षेत्र स्थापित न किये जा सके (जैसे 
नागरिक क्षेत्रों में ), वहां दूसरे घरेलू उद्योगों की शिक्षा का प्रबन्ध होना 
चाहिए। पाठ्यक्रम स्थानीय श्रावश्यकताञ्रों के श्रनुकुल होना चाहिए । 

शिक्षा-पण्डित भले ही कुछ भी कहें, परन्तु ग्रामों की आवश्यकता 
की मांग तो यही है कि प्रारम्भिक स्तर पर रचनात्मक ढंग से अक्षर-ज्ञान 
गणित, मूयोल, विज्ञान, इतिहास तथा संस्कृत का प्रारम्भिक ज्ञान ही 
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पर्याप्त होगा । पाठशाला का कृषि-क्षेत्र इस प्रकार केवल क्रुषि-कार्य को 
ही प्रोत्साहित नहीं करेगा, श्रपितु वह छात्रों की रचनात्मक वृत्तियों को 
भी जाग्रत तथा उन्‍नत करेगा । 

कृपि-क्षेत्र के साथ छोटी-सी गौशाला, एक बगीचा तथा एक पौधों की 
नरसरी भी होनी चाहिए । अध्यापकों तथा श्रन्‍्य कर्मचारियों को महूंगाई- 
भत्ते की जगह पैदावार का कुछ भाग दिया जा सकता है श्रौर इस प्रकार 
नकदी में दिये जानेवाले वेतत को श्रौर कम रखा जा सकता है। पैदावार 
को ग्रामीण सहकारी सभा द्वारा मण्डियों में पहुंचाया जा सकता है । ऐसे 
कृफिछक्षेत्रों की श्राय का संक्षिप्त श्रनुमान इस प्रकार किया जा सकता है--- 


सद क्षेत्रफल प्राय 
ग्रनाज ५ एकड़ ३२०० रु० 
आलू झथवा श्रन्य कमाई- 
वाली पैदावारें रह, २६०० ,, 
बागीचा हे ३ १००० ,, 
सब्जी छल २०० ,, 


७००० रुपये 

पंचायत-क्षेत्र के पांचों विद्यालयों से इस प्रकार होनेवाली श्राय 
३५,००० रुपये के लगभग होगी | ऊपर की तालिका में घास तथा भूसे 
आदि की गिनदी नहीं की गई है, क्योंकि यह बलों तथा गौशाला के पशुझों 
की खुराक के रूप में इस्तेमाल कर लिया जायगा। 

इन पाठशालाओं की विशेषता यह होगी कि छात्रों को पुस्तर्क तथा 
स्टेशनरी श्रादि की पंचायतें ही देंगी । पंचायत के प्रधान कार्यालय के स्थान 
पर दो माध्यमिक (सेकण्डरी) पाठशालाएं होनी चाहिए, एक बालकों के 
लिए, दूसरी वालिकाओों के लिए। बालकों के विद्यालय के साथ कृषि-क्षेत्र 
होगा और वालिकाझ्रों के विद्यालय के साथ कांतने, बुनने श्रादि के केन्द्र । 
इस' तरह पंचायत-दक्षेत्र में दो माध्यमिक पाठशालाएं श्रौर पांच प्राथमिक 
पाठयालाएं होंगी । 

यदि निम्न तालिका के श्राधार पर एक प्राथमिक पाठशाला का 
वबापिक व्यय ४३८० रुपया मान लिया जाय तो पांच पाठ्झालाप्ों का 
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व्यय लगभग २२,००० रुपया होगा, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार 
हो सकता है-- 


भसद व्यय 
२ अध्यापक (८०० रु० 
(वेतन ५० रु०-+-२५ ० ) 
२ चपरासी 
(वेतन ४५ रुपया) १०८० + 
पुस्तक तथा स्टेशनरी १००० +» 
बेल, श्रोजार तथा घास भ्रादि ५०० ,, 
४३८० रुपये 


यह भअ्रनुमान वर्तमान परिस्थितियों के श्रनुसार है। भ्रनाज के सस्ते 
होने पर इसमें और कमी शञ्रा सकती है। स्पष्ट है कि प्रारम्भिक शिक्षा 
पर जो व्यय होग।, वह इन क्ृपि:क्षेत्रों की श्राय में से ही निकल सकेगा । 
. यह केवल शिक्षा की वात्त है। पंचायत की आय-व्यय पर विस्तार से भागे 
विचार किया जायगा । इन पाठशालाओं के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा 
'पाठय-पुस्तके तैयार करनी होंगी । 

प्रौढ़ शिक्षा का कार्य भी यही पाठशालाएं करेंगी। पर यह काय 
इतना जटिल तथा बड़ा है कि निश्चित योजना के बिना इसमें झ्रागे नहीं 
बढ़ा जा सकता। पंचायती शिक्षा-योजना के शुरू होने के बाद ही इस 
कार्य की शुरूआत की जा सकती है । 

प्रीढ़ शिक्षा के लिए उपयुक्त पुस्तक से श्रक्षर-श्ञान के साथ-साथ 
गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, श्र्थंशास्त्र, नागरिक शास्त्र, कृषि, 
समाजश्ञास्त्र, सदाचार आदि सभी विषयों की प्रारम्भिक शिक्षा दी जा 
सके । ऐसी पुस्तक रोचक तो होनी ही चाहिए, साथ ही वे उपयोगी ज्ञान 
नी प्रदान करनेवाली होनी चाहिए । 

जब बच्चे किश्यो रावस्था में प्रवेश करते हैं तव इनमें यौन-भावनाएं 
जगती हैं। भरत: १२ वर्ष से लेकर १८ वर्ष तक सह-शिक्षा उचित नहीं 
होगी । प्रारम्भिक शिक्षा के बाद वबालक-बालिकाश्रों के श्रलग-भ्रलग शिक्षण 
का प्रवन्ध होना ही उचित होगा। इन पाठशालाशओों में छात्रों के भविष्य 


बुँ 
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का ध्यान रखते हुए उसीके अनुसार उपयुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। 
इसके श्रतिरिवत ये पाठ्यालाएं कई ग्रामोपयोगी कार्य भी करेंगी । हर 
वाल-पाठशाला में एक छोटी-ती वर्कशाप होगी, जहां विद्याथियों को तो 
प्रशिक्षण मिलेगा ही, साथ ही उसमें ग्रामवासियों के लिए उपयोगी औजार 
श्रादि भी तैयार किये जा सरकेंगे। इसी प्रकार विद्यालयों के खेत भो एक 
प्रकार के ऐसे प्रायोगिक खेत होंगे, जहां उन्नत बीजों श्रौर फसलों से 
सम्बन्धित प्रयोग किये जाय॑ंगे । 
स्वास्थ्य 

देहातों में स्वास्थ्य की समस्या बड़ी कठिन और उलभी हुई है । इस 
समस्या के कई पहलू हैं ! सबसे पहली वात यह है कि देहातों में चिकि- 
त्सालय नहीं के बराबर हैं। टूसरी बात चिकित्सा-पद्धति की है। देश में 
कई चिकित्सा-पद्धतियां प्रचलित हैं, जैसे ऐलोपैथी, होमियोपैथी, भ्रायु- 
वेंदिक, यूनानी आदि । तीसरी बड़ी बात देहातों में जन-स्वास्थ्य की है । 

जहांतक चिकित्सालयों की कमी का प्रदन है, उसके बारे में श्रब यह _ 
सर्वंसम्मत स्पष्ट मत है कि गांवों में चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाई जानी 


चाहिए। हर गांव में कम-से-कम एक छोटा श्रौषधालय श्रवश्य होना . . 


चाहिए। 

चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों का प्रश्न श्रधिक टेढ़ा है । इसमें 
कोशिश इस वात की करनी चाहिए कि विभिन्न पद्धतियों में सामंजस्य 
स्थापित किया जाय । प्रत्येक चिकित्सक को सभी पद्धतियों के सामान्य- 
ज्ञान के श्रतिरिक्‍त एक पद्धति का विश्वेष ज्ञान भ्रवश्य होना चाहिए ! 
ग्राम-चिकित्सालय का अध्यक्ष एक बेच होना चाहिए, जिसे एलोपैथी का 
प्रारम्भिक ज्ञान अवश्य हो। पंचायत-केन्द्र में एक एलोपैथिंक श्रोपघधालय 
होना चाहिए | केन्द्रीय औषधालयों के चिकित्सकों को आयुर्वेदिक तथा 
यूनानी पद्धतियों का सामान्य ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए ) 

देहातों में जन-स्वास्थ्य की रक्षा का भी कोई विश्येष प्रवन्ध नहीं है । 
यह काये ग्राम-भोौपधालयों के सुपुर्दे होना चाहिए। झौषधालयों के श्रध्यक्ष 
गांव में जन-स्वास्ध्योपयोगी जानकारी का प्रसार करेंगे। इसके श्रतिरिक्त 
वे पंचायतों के पदाधिकारियों को इस सम्वन्ध मे उपयोगी सलाह भी देंगे 


हे 
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पंचायत-स्तर पर यह सारी व्यवस्था पंचायत के अ्रधीन ही होनी 
चाहिए। 
पंचायती स्वास्थ्यश्ञाला के व्यय का श्रनुमान इस प्रकार है--- 


मद व्यय 
एक वैद्य (५८० रु० मासिक) ६६० रु० 
एक मिडवाइफ (७० रु० मासिक) ८४० ,, 
एक कम्पाउंडर (६० रु० मासिक) ७२० ,, 
एक चपरासी (६० रु० मासिक ) ४८० ,, 
दवाइयां भ्रादि १००० ,, 
४००० रुपया 


सहुफारी व्यापार 
हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में व्यापारी का स्थान बड़ा मह- 
त्वपूर्ण है । व्यापारी पर एक बड़ा सामाजिक उत्तरदायित्व है। वह समाज 
* की बड़ी आवद्यक सेवा करता है। लेकिन यह बात सिद्धान्त के रूप में 
तो ठीक हो सकती है, पर वास्तव में ऐसी नहीं है । श्राजकल व्यापारी का 
'एकमात्र उद्देश्य अधिक-से-श्रधिक मुनाफा कमाना रह गया है। मुनाफा 
द्वेने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गईं है कि वह्‌ इसके लिए सामान्यतः निन्‍्दनीय 
समझे जानेवाले कार्यो में बिना किसी भिकक के लीन हो जाता है। 
सामान्य व्यापारी श्राज मुनाफाखोरी, घूंसखखोरी तथा चोर-बाजारी श्रादि 
का प्रतीक माना जाने लगा है। गांवों में व्यापारी एक और बड़ा काम 
भी करता है । वह गांव का महाजन भी होता है। अपनी श्राथिक स्थित्ति 
का लाभ उठाकर वह निर्धेन ग्रामीणों का निःशंक शोषण करता है। देहा- 
तियों को जब धन की भ्रावश्यकता पड़ती है तो उनकी श्रावश्यकता और 
अज्ञान का लाभ उठाकर व्यापारी उन्हें मनचाहे दरों पर कर्ज देता है। 
व्याज इतनी तेजी से बढ़ता है कि भ्रपनी सीमित श्राय के कारण सामान्य 
देहाती के लिए छोटे-से-छोटे कर्ज को चुका देना भी असम्भव-सा हो 
नाता है । 
इस समस्या का उपाय सहकारी आन्दोलन है। गांवों में चहुउद्देशीय 
सहकारी समितियां स्थापित की जानी चाहिए। पर इस योजता के श्रन्त- 


विपय-प्रवेश श्प्र 


ऊंत्त बनी इस प्रकार की समितियों का उद्देश्य व्यापारी को समाप्त करना 
नहीं होगा | इनका उद्देश्य होगा व्यापारी, उत्पादक और उपभोक्‍ता के 
पारस्परिक सम्बन्धों को सुधारना । इसके लिए हर पंचायत-क्षेत्र में एक 
वहुदेशीय सहकारी समिति को स्थापना होनी चाहिए (क्षेत्र के सभी उत्पा- 
दक और व्यापारिक परिवार इस समिति के सदस्य होंगे । क्षेत्र क। समस्त 
व्यापार, उपज का मण्डियों में ले जाना, दैनिक आवश्यकता के पदार्थों की 
क्षेत्र में उपलब्धि, घन का श्रादान-प्रदान तथा इसका जमा करना और 
कम व्याज पर कर्ज देना, ये सभी कार्य इन्हीं समितियों के द्वारा किये 
जाने चाहिए। इस व्यवस्था के अन्तर्गत व्यापारी सहकारी सभा के भ्रधीन 
उसके एजेण्ट के रूप में कार्य करेगा । हर गांव में इस प्रकार का कम-से- 
“केस एक व्यापारी होगा। सभा उसे विक्रय के लिए माल देगी। वह 
निश्चित तथा निर्धारित मूल्य पर माल की विक्री करेगा । सहकारी समित्ति 
इस प्रकार के व्यापारियों की संख्या बढ़ा सकती है। व्यापारी को एक 
निश्चित कमीशन दिया जायगा। इस प्रकार भारत में व्यापार की एक 
“नई पद्धति का उदय होगा, जो सारे संसार के लिए श्राद्श होगी । 
एक पंचायत-स्षेत्र में ऐसी एक ही वहूृठद शीय सहकारी समिति होनी 
चाहिए। समिति पर पंचायत का सामान्य नियन्त्रण तथा निरीक्षण रहना 
'चाहिए | लेकिन समिति की कार्य-कुशलता श्रौर सफलता के लिए यह 
धावश्यक है कि उसके कर्मचारी ईमानदार, कुशल तथा योग्य हों। सह- 
'कारी समिति के मन्त्री का वेतन उचित होना चाहिए। यदि यही मन्सत्री 
'पंचायत का कार्य भी सम्भाल ले, तो उसका श्राधा वेतन पंचायत देगी । 
इस प्रकार की बहुदे शीय सहकारी समिति के झाय-व्यय का एक 
“सामान्य वजट सम्भव नहीं है, क्योंकि भिन्न-भिन्न स्थानों तथा भिन्न-मिन्न 
दक्षाश्रों में समितियों की श्राय भी भिन्न-भिन्न होगी । परन्तु इस वजट का 
'एक साधा रण चित्र भ्रवश्य दिया जा सकता है, जिससे ऐसी सहकारी संस्था 
“की श्राथिक सम्मावनाओं की कल्पना की जा सकती है। 
यदि सहकारी संस्था का प्रत्येक श्रंश (शेयर) १०० रुपये का हो 
-झौर उसका २० प्रतिशत प्रार्थेना-पत्र के साथ लिया जाय, झऔर यदि 
-१००० झ्ंश बिक जाय॑ तो सहकारी संस्था का मूलधन २५,००० रुपया 
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होगा । इस घन से संस्था के सव काम चल सकते हैं | सम्भावित्त श्राय यह 
हो सकती है-- 
सहकारी समिति की सम्भावित झाय 
१, श्रायात, निर्यात तथा थोक व्यापार से 
६] प्रतिशत मुनाफा 
एक लाख रुपये के सम्भावित्त कारोबार पर ६०४५० रु० 
२. श्रामदनी देनेवाली पैदावार तथा उद्योग- 
धन्धों की उपज के व्यापार से श्राय ६००० ,, 
३. ऋण पर व्याज ६०० ,, 
४. संस्था की शझ्रपनी सहकारी श्रौद्योगिक 
संस्थाश्रों तथा सहकारी खेतों व बग्रीचों 


की उपज « १००० ,, 
१३,८५० रुपयेः 
समिति का सम्भावित व्यय 
१, मन्त्री (२०० रु० मासिक वेतन) श४०० रू० 
२. क्लक॑ ( ८5० , » » ) ६६० ,, 
३. २चपरासी ( ४० रु० प्रति चपरासी 
मासिक वेत्तन ) ६६० ,, 
४. स्टोरकीपर ( ६० रु० मासिक वेतन ) ७२० ,, 
भू, विक्रे। ( ६० , » » ) ७२० ,, 
६. स्टेशनरी व फर्नीचर भ्रादि २००० ,, 
७. भागीदारों का लाभ १० प्रतिशत २४०० ,, 
८. रिजवे फण्ड (महत्तम मात्रा २०,००० र०) १००० ,, 
९६, सहायक कोष १००० 


१२,२६० रुपये 
उपरोक्त बजट से प्रकट है कि सब लाभों तथा कोषों झादि का प्राच- 
धान करने के वाद ६६० रुपये की बचत रह जाती है। यह बचत ग्राम- 
सुधार के कार्य के लिए पंचायत को दी जा सकती है । यदि एक तहसील 
में इस प्रकार की लगभग दस सभाएं हों और जिले में साठ सभाएं हों, 


से 
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तो जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक के पास इन सभाग्नों की अ्रमानतों के 
रूप में प्रति वर्ष ६०,००० रुपया श्रायेगा श्रौर सुरक्षित कोप पूरा हो जाने 
पर कुल रुपया १२ लाख होगा । 

ये भ्रन्दाज कम हो रखे गए हैँ, ताकि यह अन्दाजा औसतन ठीक 
रहे । यह अन्दाज काल्पनिक नहीं है। लेखक ने ऐसी सभाएं देखी हैं, जो 
१०० प्रतिशत मुनाफा वांदकर और लगभग १००० रुपया वाषिक 
दान देने के बाद भी ५ वर्ष में ५०,००० रुपया जमा कर सकी हैँ । 
लेखक का विश्वास है कि ऐसी सहकारी सभाझ्रों की औसत श्राय इससे 
दुगनी होगी । 

वन-प्रवंध 

वनों के महत्व श्रोर उपयोगिता से हमारे देशवासी प्राचीन काल से 
परिचित रहे हैं। व्यर्थ पेड़ काटना श्रथवा उसे नुकसान पहुंचाना श्राज 
भी बुरा समझा जाता है। पेड़ लगाना हमारे यहां सदा से एक पवित्र 
कार्य माना गया है । हमारे यहां प्राचीन काल से सार्वजनिक मार्गों के दोनों 
शोर छायादार पेड़ लगाने की प्रथा चली श्रा रही है। 

पर क्रमिक तथा वैज्ञानिक रूप से भारत में वन-उद्योग शुरू करने का 
श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है। अंग्रेजी शासन-काल में देश में एक नियमित 
वन-विभाग का निर्माण किया गया। वनों को पांच श्रेणियों में विभक्त किया 
गया-- 

१. सुरक्षित (रिजवंड) । 

२. सीमांकित (डिमार्केटेड) | 

३. संरक्षित (प्रोटेक्टेड) | 

४. खुले (अनप्रोटेक्टेड) । 

५. ग्राम्य या देहाती वन (विलेज-फोरेस्ट्स ) । 

झ्न्तिम वर्गीकरण (ग्राम्य अथवा देहाती वन) भ्रपेक्षाकृत नया है। इस 
प्रकार का वर्गीकरण देश के वनों की रक्षा, उनके विकास और विस्तार में 
वड़ा सहायक सिद्ध हुझा है । 

'लेकिन इस प्रकार के वन-प्रवन्‍न्ध का सवसे बड़ा दोष यह है कि इसमें 
मनुष्य की सामान्य श्रावश्यकतापम्नों की भ्रवहेलना-सी की गई है । कई 


श्८ पंचायत-राज 


जगहों पर तो मनुष्य चाहे लकड़ी के लिए तरसता रहे या उसे उनसे 
कपी भी हानि क्यों न पहुंचे, पर वनों की रक्षा की जाती है, तो कई 
जगहों पर वनों की उपयोगिता की भोर से श्रांख मूंदकर वनों को नप्ट होने 
दिया जाता है। 

पंचायत-राज की सबसे बड़ी वात उसका मानवीय दृष्टिकोण है। 
इसके हर विभाग का संचालन इस दृष्टि से किया जाता है कि उससे 
अ्रधिकतम मनुष्यों का हित हो । वनों के प्रबंध में भी इसी मानवीय दृष्टि- 
कोण को रखना होगा । इसका परिणाम यह होगा कि जहां आज सामान्य 
ग्रामीण वनों को सरकारी सम्पत्ति समभता है झ्ौर उनकी उपेक्षा करता 
है, वहां पंचायती प्रवन्ध के भ्रन्तगंत प्रत्येक पेड़ को ग्रामीण अपनी सम्पत्ति 
समभने लगेगा। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह झपनी सम्पत्ति को 
नष्ट नहीं करता है। वनों पर यह बात पूरी तरह से लागू होती है । 
वनों के प्रबन्ध की पद्धति को बदलकर देश के करोड़ों देहातियों का उनके 
” प्रति वर्तमान दृष्टिकोण बदला जा सकता है। इसके लिए वनों का वर्गीकरण 
फिर से करना होगा। श्रपनी सुविधा के लिए हम वनों का वर्गीकरण इस 
प्रकार कर सकते हैं--- 

१. संरक्षित वन। 

२. पंचायती वन । 

वे वन, जो गांव से काफी दूर भ्रोर ऐसे स्थानों पर, जहां खेती-बाड़ी 
करना सुगम न हो, स्थित हैं, संरक्षित वन होंगे । शेष सभी वन पंचायती 
वन होंगे । पंचायत्ती चनों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांदा जा 
सकता है-- 

१. इमारती लकड़ी के वन । 

२. इंधन तथा घास के वन। 

३. खेती-वाड़ी की रक्षा तथा वृद्धि के लिए उग्राये गए वन । 

संरक्षित वन सीधे वन-विभाग के नियन्त्रण में रहेंगे। शेष सभी वनों 
को, जो ग्रामों के निकट स्थित हैं, पंचायती वन करार दिया जा सकता है, 
झौर तब उनका प्रबन्ध पंचायतें ही करेंगी । किन्तु इन वनों का प्रबन्ध भी 
वन-विभाग की मन्त्रणा तथा उसकी योजना के अनुसार ही करना होगा । 


विषय-प्रवेश श्ह 


पंचायती वनों के क्मंचारी इस प्रकार होंगे--हर पंचायत के विस्तार के 
झनुसार वनज्ञ (फोरेस्टर) तथा वनरक्षक्॒ (फोरेस्ट गा); तहसील के 
स्तर पर तहसील-पंचायत के श्रधीन श्रथवा राज्य शासन के श्रधीन एक 
फोरेस्ट रेंजर होगा, जो पंचायतों को उपयोगी सलाह-मशविरा देगा। इस 
प्रकार का पंचायती प्रवन्ध पूर्णतः वैज्ञानिक होगा, पर इसमें वनों से होनेवाली 
थ्राय पंचायतों को जायगी, और उनपर होनेवाले व्यय का भार भी उन्हीं- 
पर पड़ेगा । ऐसे पंचायती वनों को हर ग्रामीण अपना समभेगा श्रौर उनकी 
उचित रक्षा भी करेगा । 

वनों की इस सम्पदा का दुरुपयोग नहीं किया जायगा । उनका प्रवन्ध 
एक निश्चित योजना के भ्रनुसार होगा । हां, यह भ्रवश्य है कि पंचायतें 
अपने क्षेत्र के निवासियों की श्रावश्यकताश्रों का भी ध्यान रखेंगी । पंचायतें 
वन-उपज के विक्रय तथा उपयोग-सम्बन्धी नियम बनायेंगी। इसकी 
श्राय पंचायत-कोप में जायगी। सारे देश के लिए उपयुक्त योजना बनाकर. 
उसके अनुसार कार्य किया जाय तो कुछ ही वर्षो में हर ग्राम श्रपनी 
वन-सम्बन्धी श्रावश्यकतामों के बारे में पुर्णत: आत्म-निर्भर हो जायगा । 

पथ-निर्माण 

हमारे देहातों की एक बड़ी कमी यह है कि उनमें आवागमन के 
साधनों का कोई उचित प्रबन्ध नहीं है। श्रधिकतर गांवों तक पहुंचने के 
लिए सुविधाजनक सड़कों का प्रभाव है। पक्की सड़क आमतौर पर 
नगरों को ही आपस में मिलाती है--अ्रवसर देहात इनसे बचे रहते हैं । 
वर्षा में तो देहाती इलाकों में जाना और भी कठिन हो जाता है । इसलिए 
पंचायतों का एक बड़ा कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में मार्ग-निर्माण का कार्य होना 
-चाहिए। देश-भर में ऐसी सड़कों का जाल-सा बिछ जाना चाहिए कि वे 
देश के लाखों गांवों तक पहुंच सकें शौर उनका देश के जन-जीवन से सजीव 
सम्बन्ध स्थापित कर सके । 

मोटे तौर पर इस कार्य को इस तरह से किया जा तकता है कि हर 
पंचायत-केनद्र तक पक्की सड़क अवश्य जाय । इस सड़क का निर्माण 
पंचायतों के सहयोग से राज्य-सरकारों को करना चाहिए । - हर ग्राम तक 
ऐसी सड़क होनी चाहिए कि वह वारहों मास बेलगाड़ियों, घोड़ों तथा 


२० पंचायत-राज 


खच्चरों के चलने लायक बनी रहे | छोटे-छोटे गांवों से लेकर पंचायत- 
केन्द्रों तथा पक्की सड़कों (राजमार्गो) तक सड़क बनाने का कार्य पूर्णतः 
पंचायतों को दिया जा सकता है। इन सड़कों की मरम्मत का कार्य भी 
पंचायतों के ही सुपुर्दे होना चाहिए । 
पर मुख्य समस्या यह है कि पंचायतों की भ्राथिक स्थिति ऐसी नहीं 
है कि वे सड़कों के निर्माण तथा उनकी मरम्मत के कार्य को पूरा कर सकें । 
उनके पास इतना धन नहीं है कि वे मजदूरी देकर इस कार्य को करा सके ५ 
इसका एकमात्र हल है श्रमदाव तथा श्रम-शुल्क । पंचायती क्षेत्र में रहने - 
वाला प्रत्येक स्वस्थ वयस्क एक निदिचत मात्रा में अपना श्रम मार्गो के निर्माण 
में बिना किसी मजदूरी के लगाये। सड़कों के निर्माण में लगनेवाले सामान 
तथा औजार पंचायत के ही होंगे । 
इसके अतिरिक्त पंचायतों द्वारा लगाये गए करों का कुछ भाग भी 
<इस कार्य में लगाया जा सकता है। इस कार्य के लिए सरकार से कुछ 
अनुदान भी प्राप्त किये जा सकते हैं। पर कर लगाने के सम्बन्ध में 
यह बात ध्यान में रखनी होगी कि न तो ग्रामवासी श्रधिक कर दे 
ही सकते हैं और न इस प्रकार से प्राप्त की गई रकम पर्याप्त ही हो 
सकती है। 
' फिर मार्ग-निर्माण के लिए कुछ वेतनिक कर्मचारी भी रखने होंगे । 
उनके वेतन तथा संख्या का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता 
दर 
| सद व्यय 
एक भ्रोवरसियर ६० रु० वेतन--३० रु० भत्ता १०८० रु० 
एक चपरासी २० रु० वेतन--२० रु० भत्ता ४८० 
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बेतनिक कारीगर २४८० ,, 
सामान भ्रादि (वाधिक ) १००० ,, 
५१४० रुपये 


इस खर्च का अधिकांश भाग तो पंचायतों के बजट से ही प्राप्त किया 
जायगा, पर इसके लिए निम्नलिखित अतिरिक्त साधनों का भी उपयोग 
किया जा सकता है-- 


विषय-प्रवेश २१ 


१. इस काये के लिए मन्दिरों तथा भ्रन्य सावंजनिक तथा धर्माथे 
संस्थाओं से कुछ वाषिक सहायता ली जा सकती है। इस स्रोत से लगभग 
१००० रुपये साल की झाय हो सकती है । पर यह झाय सभी इलाकों में 


बरावर नहीं होगी । 
२. पंचायत-लक्षेत्र में रहनेवालों से इस कार्य के लिए विशेष दान लिये 
जा सकते हैं । 


३. जो लोग श्रमदान न करें, उनसे बदले में नकद रकम ली जाय । 
यह रकम किये जा सकनेवाले काये के श्रनुपात में होनी चाहिए । 

इस कार्य के लिए ली गई सरकारी रकम तथा अन्य प्रकार से प्राप्त 
रकम से एक विशेष कोष की स्थापना की जा सकती है। यह कोप पंचा- 
यत तथा पंचायत्त श्रोवरसियर के नियन्त्रण में रहेगा। पंचायत के वापिक 
चजट में ऐसे कार्यो के लिए विद्येष प्रावधान रखा जायगा। 

इस प्रकार इन साधनों से प्राप्त श्राय तथा जनता के सक्रिय सहयोग से 
थोड़े ही काल में ग्राम-ग्राम तक सड़के पहुंच जायंगी श्रौर ग्रामों की उन्नति. 
का एक नया मार्ग खुल जायगा । 

खाद्य 

दूसरे विश्व-युद्ध के श्रारम्भ तक हमारा देश श्रन्त के उत्पादन में न 
केवल स्वावलम्बी ही था, बल्कि वह लाखों मन भ्रनाज का निर्यात भी 
करता था। ऐसी दशा में भारत में खाद्य-पदार्थो के उत्पादन श्लौर उसके 
उत्पादकों की समस्याझ्रों की श्रोर कम लोगों का ध्यान गया था । पर 
द्वितीय विदव-युद्ध के आरम्भ होने के बाद यह समस्या पूरी भयंकरता के 
साथ अचानक हमारे सामने श्राई। उसके बाद से यह समस्या वेसी ही 
विकट बनी रही है। देश के विभाजन के बाद यह और श्रधिक गम्भीर 
हो गई। 

पिछले श्रनुभव के आधार पर तथा वतंमान समस्याझ्रों के सामने यह 
उचित होगा कि हम भविष्य के प्रति सावधान रहें । इसके लिए दो बातों 
पर ध्यान देना होगा-- 

१. देश में खाद्य-पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया जाय । 

२. मूल्य उचित स्तर पर रखा जाय । 


श्र पंचायत-राज 


पंचायत-राज का ध्येय यह है कि पंचायत-द्षत्र में पूर्ण श्रात्म-निर्म रता 
प्राप्त की जाय । इस दृष्टि से खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी झ्रात्म-निर्भर 
होना पंचायतराज की पूर्ण सफलता के लिए झावश्यक है । पर इसमें 
मौलिक घारणा यह है कि पंचायत राज में हर समस्या को, जहांतक सम्भव 
हो, ग्राम के दृष्टिकोण से ही सुलभाने की कोशिश की जाती है । इसलिए 
इस प्रइन को भी इसी दृष्टिकोण से लेना होगा । 
इस समस्या को पूर्ण रूप से हल करने के लिए हर पंचायत को अपने 
क्षेत्र से आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी होगी । जानकारी के इन ग्रांकड़ों 
को एकत्रित करने के लिए हर पंचायत फो इस कार्य के लिए एक उपयुक्त 
कर्मचारी मियुक्त करना होगा। यह कर्मचारी पंचायत-क्षेत्र की जनसंख्या, 
व्यक्तियों के व्यवसायों तथा पेशों के अ्रतिरिक्‍त क्षेत्र की कृपि के भी व्योरे- 
वार श्रांकड़े एकत्र करेगा । इसमें श्रनाज की कमी-वेशी श्ौर क्पि-योग्य 
भूमि का विवरण भी होगा। इन श्रांकड़ों से प्राप्त जानकारी के आधार 
चर पंचायतों को बंजर भूमि को काइत में लाने के लिए समुचित अधिकार 
दिय जा सकते हैं । 
फिर इसी जानकारी के आधार पर पंचायतें अपने-प्रपने क्षेत्र में कृषि 
को उन्‍नत करने तथा उपज बढ़ाने की योजनाएं तैयार करेंगी। वे कृपकों के 
लिए खाद तथा श्रच्छे बीज व श्रौजार उपलब्ध करेंगी तथा उन्हें उचित 
मन्त्रणा भी देंगी। * 
किसान से सीधा सम्बन्ध होने के कारण पंचायतें उनकी सभी सम- 
स्पाश्रों से परिचित होती हैं भर यदि उन्हें पर्याप्त श्रधिकार दे दिये जाय 
तो वे उसकी समस्याश्रों का हल भी निकाल सकती हैं । 
बहुद्दे श्यीप सहकारी समितियां इस समस्या के हल में बड़ी उपयोगी 
सिद्ध हो सकती हैं । पंचायतें कृषि में सहकारिता को प्रोत्साहन दें। प्राम 
की सारी कृपि-भूमि पर क्षपि-कार्य इस प्रकार बनाई गई सहकारी समि- 
तियों द्वारा किया जाय । सभी कृपक मिलकर कायें करें। उपज बहुद्दे श्यीय 
सहकारी समिति को बेच दी जाय। गांव की समस्त भूमि की माल- 
गुजारी तथा भ्रन्‍्य करों का भुगतान इसी रकम से इकट्ठा कर दिया जाय । 
फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमि के अनुसार उसका हिस्सा दें दिया 
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जायगा ! इस व्यवस्था का एक दूसरा परिणाम यह होगा कि भूमि का 
छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटला रुक जायगा। इसके अतिरिक्त सारी भूमि, 
काइत तथा विक्री के सामूहिक रूप से किये जाने से जहां एक तरफ खर्चे 
में कमी और उपज में बढ़ोतरी होगी, वहां सारे-के-सारे ग्राम के लिए 
योजना बनाना भी झासान हो जायगा । इसी आधार पर विभिन्‍न पंचायत- 
क्षेत्रों, तहसीलों, जिलों तथा राज्यों के प्रयत्नों में समन्वय भी स्थापित 
किया जा सकेगा। 
कर-वसूली 

पंचायत-ब्षेत्रों में कर लगाने की समस्या भी बड़ी उलभनपूर्ण है । 
प्राजकल ग्रामीणों पर कर का बोझ बहुत भ्रधिक है। वे कई प्रत्यक्ष तथा 
भ्रप्नत्यक्ष कर देते हैं । साथ ही कर लगाने की पद्धति भी इतनी जटिल है 
कि करदाता को करों के बदले में प्राप्त सुविधाओं का अनुभव ही नहीं 
होता । वैसे भी म्यूनिसिपल कर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर तथा राज्य व केन्द्र 
के करों का बोक उन्हींपर पड़ता है। परन्तु जब वे देखते हैं कि उन करों 
द्वारा प्राप्त घन का सबसे अधिक भाग शहरी जनता पर ही ब्यय हो जाता 
है, तो यह स्वाभाविक है कि उन्हें बुरा लगता है। पंचायत-राज का ध्येय 
यह है कि ग्रामीण करों की एक ऐसी पद्धति का निर्माण किया जाय, 
जिसका प्रवन्ध पूर्णतः ग्रामीणों के हाथ में हो थौर वे श्रपने हितों की 
सुरक्षा स्वयं करें । यह कर लगाने की पद्धति केन्द्र तथा राज्य के करों में 
कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी । परन्तु यह पद्धति जिला, तहसील तथा नाग- 
रिक स्तर पर दोहरे करों को नहीं रहने देगी । इससे ग्रामीणों के मन में 
श्राशा तथा स्वावलम्बन के भाव उत्पन्न होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सफाई 
शग्रादि के नाम पर जो कर लगाये जाते हैं, वे पंचायत-राज की घारणा 
के झनुसार गलत हैं, क्योंकि ये कर ऐसी सुविधाओं को प्राप्त करवाने के 
लिए लगाये जाते हैं, जो हुर मानव को देसे ही मिलनी चाहिए । पंचायत- 
राज की पद्धति के श्राधीन कर लगाने के समय भ्रधिक ज्ञोर इस बात पर 
होगा कि झ्ााराम तथा विलास की वस्तुझ्नों पर अधिक कर लगाये जाय॑ 
तथा प्रावश्यकता की वस्तुओं पर कर न लगें । 

इस योजना के अ्रधीन स्थानीय स्वश्ासन का एक ही क्रम होगा, जो 


ह॥ 
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पंचायतों तथा जिला-पंचायतों में विभवत होगा। सभी पंचायतें एक ही 
कानून द्वारा नियमित होंगी । इससे कोई कर दोहराया नहीं जा सकेगा। 
इन श्राधारभूत सिद्धान्तों को देखते हुए मिम्न कर लगाये जाने उचित 
समभे जा सकते हैं-- 

ग्राम-पंचायत-- १. मालगुजारी पर जो सवाई (स्थानीय या लोकल 
रेट) ली जाती है, वह पंचायत को दी जाय । मालगुजारी श्रर्थात्‌ राजस्व 
की वसूली का काम भी ग्राम-पंचायत के सुपुर्द किया जाय। नम्बरदारी 
तथा जेलदारी की प्रथा भी समाप्त की जाय । 

२. श्रमाज को छोड़ पंचायत-क्षेत्र की श्रन्य उपज पर निर्यात कर । 

३. सूची के अनुसार आराम तथा विलास की तमाम बस्तुों के 
आयात पर कर । 

४. खेल-तमाशों पर कर 

५५ खुशी के संस्कारों पर शुल्क | 

नगर-पंचायत--१. श्राराम तथा विलास की वस्तुश्ों के श्रायात पर 
कर 

२६ तह-बाजारी कर 

३० घरों पर कर 

४. गाड़ियों पर कर 

५. खेल-तमाशों पर कर 

६. संस्कार पर कर , 

तहसील-पंचायत--इस स्तर पर कोई कर नहीं होना चाहिए भ्रौर 
इस पंचायत का कोष सदस्य पंचायतों के शुल्क द्वारा पुरा किया जाना 
चाहिए । 

लिला-पंचायत-- १. पेशा-कर । 

२. मेला-कर । 
३. गाड़ियों तथा बारबरदारी के पशुओ्रों पर कर । 

प्रत्येक ग्राम,चगर तथा पुर-पंचायत के श्रपनी आय का ४ प्रतिशत तह- 
सील पंचायत कोप को देने से उवका काम चल सकता है। तहसील तथा 
जिला-पंचायत की कर द्वारा आय की चर्चा तत्सम्बन्धी स्थलों में की 
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जायगी । इन करों द्वारा ग्राम-पंचायत की अनुमानित आय लगभग इस 
प्रकार हो सकती है-- 

१. मालगुजारी की सवाई से हुई आय भिन्न-भिन्न होगी, पर इसे झस- 
तन १००० रुपया माना जा सकता है। 


२. इस शीपषंक के अधीन कर-योग्य वस्तुओ्रों की सूची हर पंचायत के 
लिए भिन्न-भिन्न होगी। यह सूची बड़े सोच-विचार के बाद बनानी पड़ेगी । 
यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इस शीषंक के भ्रधीन कर लगाने का दो पंचा- 
यतों का श्रधिकार-क्षेत्र एक-दूसरे में न मिल जाय। यह भी देखना होगा 
कि किसी भी श्ीपंक के कर का बोफ करदाता पर बहुत भारी न हो जाय। 
इस मद से लगभग ३००० रुपये की श्राय हो सकती है। 


३. निर्यात-कर--यह कर निर्यात-योग्य वस्तुप्रों तथा उनकी मात्रा 
पर निर्भर होगा । एक सामान्य श्रनुमान के अनुसार इससे लगभग ६०० 
रुपये की धाय होगी । 

४. खेल-तमाशों पर कर से लगभग ५०० रुपये प्रति वर्ष भ्राय का श्रनु- 
मान किया जा सकता है। 

इस प्रकार करों से हुई कुल श्राय लगभग ६४०० रुपये होगी। यह 
सभी कर पंचायत के प्रस्तावित कर्मचारी जमा कर सकेंगे भौर उनकी वसूली 
में पंचायत कोप पर कोई भ्रतिरिकत भार नहीं पड़ेगा । 


न्याय 
, जबतक पंचायतों को झपने-श्रपने क्षेत्र में न्‍्याय-सम्बन्धी अधिकार नहीं 
दिये जायंगे, तवतक उनकी सत्ता निररथक-सी होगी। इस प्रइन पर विस्तार 
से विचार आगे किया गया है । 
| बजट 
इस अध्याय में ग्रवृतक जिन प्रश्नों पर विचार किया गया है, उनके 
आधार पर प्वाम-पंचायतों की श्राय-व्यय का निम्न ध्रनुमान लगाया जा 
सकता है--- 
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आय 
मद शझानुमानिक प्राय 
ग्राम-पंचायतत के श्राधीन प्रारम्भिक पाठ- 
शालाझों से संलग्न कृषिक्षेत्र (१० एकड़) 


(क) ४ एकड़ में अ्रन्न ३२०० रु० 
(ख) २४३ एकड़ में घनदाई फसलें (कैश 

क्रॉप्स ) २६०० ,, 
(ग) २ एकड़ में फल १००० ,, 
(घ) ३ एकड़ में सब्जी २०० , 

७००० यरपये 

ऐसे ४ क्षेत्रों की श्राय इंश्००्० रण 
सहकारी समितिसे प्राप्त शुल्क १२३० ,, 
जंगल, घास, इमारती या श्रन्य लकड़ी की 
बिक्री २००० ,, 
कोर्ट फीस तथा श्रन्य टिकटों की बिक्री कर: ६०० ,, 
(क) मालगुजारी पर २४ प्रतिशत सवाई १००० ,, 
(ख) आराम तथा विलास की वस्तुओं पर 

ख्रायात-कर ३००० ,+ 
(ग) निर्यात-कर ६०० ,,. 
(घ) संस्कारों तथा खेल-तमाशों पर कर ५०० ,, 
मन्दिर श्रादि द्वारा सहायता १००० ,, 
पथ-प्रिवधेन कोष १००० ,, 

कुल भ्राय ४: ४६,२३० रुपये 
व्यय हे 
छिक्षा : सद आानुमानिक व्यय 


“7 (७) पाठय्ालाशों के लिए १० अ्रध्यापक 
(वेतन ५०-२४ ० प्रति अध्यापक ) ६००० रु० 
(ख) इसी प्रकार १० चपरासी 
(२०--२४५ ० ) प४०० ,, 
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(ग) इसी प्रकार पुस्तक तथा स्टेशनरी 
(१००० २० प्रति स्कूल) 

(घ) कृपिछक्षेत्र के बैल तथा उनकी खुराक 

(ड) एक गौरक्षक (२०-+२५ २०) 


(क) एक वेद्य श्रथवा डाक्टर 
(५० -+-३० रु० ) 
) एक कम्पाउण्डर (३५--२४५ रु०) 
) एक वार्ड कली (२०-२० रु०) 
घ) दवाइयां 
) दाई (नर्स) (७० रु०) 


पशु-चिकित्सा : 


२७ 


५१००० रु 

२००० ,, 

प्र४० ,, 
२१, ६४० रुपये 


६६० रु० 
७२० + 
डघ० 
१००० 
घ४० ,, 


४००० रुपये 


(क) स्टाक असिस्‍्टेण्ट (१५-२५ रुए) ७२० रु० 


(ख) दवाईयां भ्रादि 


चने : 
(क) एक फोरेस्टर (४५--३४५ र० ) 
(ख) वन-रक्षक (२५--२० २०) 


पथ-निर्माण 
(क) एक ओवरसियर (६०--३० रु०) 
(ख) एक चपरासी (२०--२० ०) 
(घ) मजदूरों का एक जत्धा (गेंग) 


४०० ,, 


१२२० रुपये 


€६० रु० 
४० ,, 


१५०० रुपये 


१००० र० 
5० उठ 
२४०० 


कह 


३६६० रुपये 
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विविध व्यय : 
(क) मन्त्री (१५०--४० रु०) २४०० ₹० 
(ख) बलऊक ( ४०--२० २०) ७२० , 
(ग) आंकड़ा लेखक (४०--२० २०) छ२० ५» 
(घ) चपरासी (२०-)-२० र०) डंद० ,, 
(ड) पंच (३ रुपया प्रति साप्ताहिक बैठक) १२४८ ,, 
(च) श्रन्य श्रावश्यक व्यय १००० , 
६४६८ २० 
कुल व्यय का जोड़ ३९,१८८ ० 
कुल श्राय ४६,२३० रु० 
कुल व्यय ३६,१८८ ० 
चंचत ७,०४२ रु० 


इसमें से २००० रुपये तो तहसील पंचायत को जायगा, २००० के 
लगभग सड़कों शझ्रादि के निर्माण-कार्य पर खर्चे होगा और शेप से भवन- 
कोप-संग्रह किया जायगा । 
पंचायत-प्रर 
इस प्रकार पंचायत ग्राम के विविध प्रकार के क्रिया-कलापों का एक 
औनन्‍द्र बन जायगी। धीरे-धीरे उसका कार्यक्षेत्र व्यापक होता जायगा | हर 
कार्य के लिए स्थान की आवश्यकता होगी । पंचायत के विभिन्‍न कार्यालय 
'एक 'पंचायत-घर' में ही रहने चाहिए। यह भवन पंचवर्षीय योजना के 
अन्दर बनाया जा सकता है। इस पंचायत-घर का नक्शा हर स्थान पर 
एक-सा ही हो तो श्रधिक श्रच्छा होगा ! इसमें पंचायत के समस्त कार्या- 
' लयों के लिंए स्थान रहना चाहिए। इसमें एक बड़ा कमरा (हॉल) भी 
जरूरी होगा और एक ऐसी जगह भी बनाई जानी चाहिए, जो विश्वाम- 
गृह का काम दे सके। एक ऐसे ही नमूने के पंचायत-घर का नवशा अगले 
पृष्ठ पर दिया गया है । 
इस नंवशे से पंचायत-घर का तसव्वर बन सकता है। जो ग्राम- 
पंचायतें इसे पांच वर्ष से कम श्रवधि में वना सकें, उन्हें ऐसा करने की 
छूट होनी चाहिए । 
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यह एक मानी हुई बात है कि किसी झान्दोलन को स्थिरता प्रदान 
करने के लिए उसके झपने भवन में उसका दफ्तर होना बड़ा सहायक सिद्ध 


आंगन 
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होता है। झ्रत्त: इस कार्य की श्रोर पंचायतों का ध्यान वहुत शीघ्र जाना 
चाहिए । 


पंचायती न्याय 

प्पराध शोर झगड़े के मूल के बारे में हमारे यहां पुरानी कहावत 
है, जिसमें इनके चार मूल कारण बताये गए हैं--जर, जमीन, जोरू धोर 
जायदाद । सामाजिक सम्बन्धों में जवसे निजत्व झौर मेरे-तेरे की भावना 
का उदय हुआ, तवसे समाज का पुराना शान्तिपूर्ण वातावरण भंग हो 
गया झोर बात-बात पर करगड़ों की शुरूभ्रात हो गई। धपराध झौर 
भगड़े के साथ-साथ बदले की भावना का भी उदय हुझआा। बदले की यह 
भावना व॒ई पन्य गुरुतर अपराधों का कारण बन जाती है । खासतौर पर 
उन इलाकों में, जहां शासनतन्त्र भ्नभी तक सुब्यवस्थित या सुदृढ़ नहीं 
है, यह भावना बहुत प्रवल होती है । 

इस तरह पह बात स्पष्ट हो जाती है कि बदले धोर 
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भावना को रोकने के लिए व्यवस्था का होना झ्रावश्यक है। व्यवस्था से 
सामाजिक सम्बन्ध नियंत्रित होते हैं श्रौर उसके श्रभाव में प्रराजकता 
उत्पन्न होती है। लेकिन साथ हो यह बात भी सत्य है कि मनुष्य के विकास 
की प्रारम्मिक श्रवस्था में, जब नियंत्रित सामाजिक जीवन शौर व्यवस्था 
का उदय भी नहीं हुआ था, इस प्रकार के अपराध लगभग बिल्कुल नहीं 
होते थे | सम्भवतः इसका कारण था पआत्म-नियन्त्रण। पर वास्तव में 
समाज में ऐसी श्रवस्था कभी थी भी या नहीं, श्रथवा कभी आयेगी भी 
या नहीं, एक ऐसा प्रश्न है, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता । 

लेकिन यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सामाजिक जीवन के उदय के 
-साथ-ही-साथ व्यवस्था की श्रावश्यकता का अनुभव किया गया शोर 
मनुष्य अपने श्राचरण को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाने पर 
सजबूर हुआ । समाज में यदि इस प्रकार का नियमन न हो तो बात-बात 
'पर लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़े । व्यवस्था के श्रन्तर्गंत पीड़ित 
“व्यक्ति को- सन्तुष्टि देने श्रोर बदले की भावना को ज्ञान्त करने की 
जिम्मेदारी समाज श्रपने ऊपर ले लेता है। इस प्रकार वह व्यक्ति के 
-अपने-प्राप बदला लेने के श्रधिकार को श्रपने हाथ में ले लेता है। 

सामान्य मनुष्य में दया, करुणा, सहिष्णुता, परोपकार झ्ादि सद्‌- 
भावनाओं के साथ उसमें ईर्ष्या, दवप, वेमनस्य, लोभ, क्रोध भ्रादि दुर्भाव- 
-नाएं भी होती हैं । श्रावेश में आने पर मनुष्य श्रपना संतुलन खो बैठता है 
-झौर अपराध में प्रवृत्त हो जाता है । 

अ्रपराध का भ्रष्ययन करनेवालों के अनुसार भ्रपराघ झौर भगड़े के 
-कारण निम्न होते हैं--- 

१. श्रावरयकता 

२. मानसिक संतुलन का भ्रभाव 

३. कत्तं व्य भर श्रधिकार की धारणा में भेद 

४. मानसिक अथवा शारीरिक विकार 

५. बदले की भावना 

हर प्रकार का भंगड़ा किन्‍्हीं दो व्यक्तियों भ्रथवा व्यक्तियों के समूहों 
न में होता है । इसी बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि हर प्रकार 
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के झपराध का समाज से सोधा सम्बन्ध होता है। अ्रपराध के बदले में 
समाज जिस प्रतिकार की व्यवस्था करता है, उसे न्याय कहते हैं। दूसरे 
शब्दों में न्याय ऐसे सिद्धान्तों का योग है, जिनके आधार पर भगड़ों को 
सुलभाने की या उनका निर्णय करने की चेष्टा की जाती है । न्याय के 
सिद्धान्तों के आधार पर निर्णय करनेवाले व्यक्ति को न्यायाधीश, निर्णा- 
यक, मध्यस्थ श्रथवा पंच कहा जाता है 
न्याय का ध्येय 

न्याय का ध्येय समाज में व्यवस्था बनाये रखना है। इस व्यवस्था 
को भंग करने के कारणों की भी हम चर्चा कर चुके हैं। स्वभावत: मानव 
झपने प्रधिकार के छीने जाने या अपने साथ श्रत्याचार होने पर बदला 
लेना चाहता है। मनुष्य ने श्रपने सामूहिक श्रनुभव के आधार पर यह 
जाना कि व्यक्ति को श्रपना न्याय स्वयं करने का श्रधिकार देने से झ्रप- 
राघ की एक ऐसी शंखला वन जाती है, जो लगातार बढ़ती ही जाती 
है। इससे समाज में न्याय की धारणा उत्पन्न हुई श्रौर व्यवित को बदले 
के भावों पर श्रवलम्वित न्याय करने के श्रधिकारों से वंचित कर दिया 
गया । इससे स्पष्ट हो जाता है कि न्याय का एक ही ध्येय है श्नौर वह है 
पीड़ित व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करना । यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति 
के निकटवर्ती सम्बन्धी को हत्या कर दे तो, स्वाभाविक है, इस तरह से 
झाहत व्यक्ति के हृदय में वदले की भावना जागती है । यदि समाज ऐसे 
शपराधों के लिए दण्ड की व्यवस्था न करे तो प्रतिशोध की इस भावना 
के फलस्वरूप वह उसकी ह॒त्या कर देगा, शोर सम्भवतः इसके प्रतिकार 
स्वरूप इस मारे गये व्यक्ति का कोई सम्बन्धी उसकी । इस प्रकार हत्याशों 
का एक क्रम छुरू हो जायगा । इससे समाज के भ्रस्तित्व को ही खतरा 
पैंदाहो सकता है। श्रतः न्याय का एक घ्येय प्रतिकार की व्यवस्था 
करना है । 

ऊपर लिखा चुका है कि शपराध का एक कारण मानसिक सन्तुलन 
का भंग होना भी है। जहां ऐसे कारण मूल में होते हैं, वहां दण्ड ध्रथवा 
न्याय यदि प्रतिशोधात्मक प्रतिकार ही रह जाय तो मानव की मौलिक 
अवृत्तियों के विकास में श्रवरोध पड़ सकता है। ऐसे स्थानों पर न्याय क 
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ध्येय सुधारात्मक होता है। न्याय करते समय इस तथ्य को नहीं भूलना 
चाहिए। परन्तु कुछ ऐसे भी श्रपराधी होते हैं, जिनके लिए श्रपराध 
करना एक स्वाभाविक बात होती है। उनका सुधार कठिन होता है श्रौर 
ऐसे अपराधी को यदि दण्ड न मिले तो इससे अन्य व्यक्षितययों को भी 
श्रपराध करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अश्रतः न्याय का एक शौर 
घ्येय यह भी होता है कि भविष्य में श्रपराध को होने से रोका जाय ) 
न्याय का यह ध्येय निरोधात्मक होता है। 

मानव-स्वभाव की यह विशेषता है कि जब मनुष्य कोई बुरा काम, 
व्यापार या अपराघ मरता है या श्रावेद्ष में श्राता है, तो वाद में उसे स्वा- 
भाविक पद्चात्ताप होता है। मनुष्य की पश्चात्ताप करमे की यह सहज 
भावना उसके सुधार के लिए उपयुवत वातावरण उत्पन्न करती है। 
पुराने श्रपराधियों की वात तो छोड़ी जा सकती है, पर सामान्य मनुष्य 
जबतक प्रायश्चित्त न कर ले उसके हृदय में पश्चात्ताप की श्राग जलती 
रहती है । मनुष्य-प्रकृति की यह स्वाभाविक विशेषता कई वार उसे सत्य 
प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करती है । परन्तु यदि सत्य प्रकट करने 
पर उसे अपनी धारणा से भ्रधिक दण्ड पाने की सम्भावना हो तो वह सत्य 
प्रकट करने से हिचकिचाता है और अपने झ्पराध को छिपाने की चेष्टा 
करना है। भ्रतः न्याय करनेवाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य 
की यह सहज भावना कुण्ठित न होने पाये । एक बार इसका श्रवरोध 
होने पर यह स्वाभाविक मानसिक धारणा बदल जाती है। 

* इससे हम इस' परिणाम पर पहुंचते हैं कि न्याय की व्यवस्था ऐसी 
होनी चाहिए कि उसमें मनुष्य को सत्य छिपाने के लिए कम-से-कम 
अवसर मिले | न्याय करनेवाले व्यवित मनुष्य के स्वभाव से परिचित होने 
चाहिए श्रोर साथ ही उन्हें स्थानीय परिस्थितियों की भी जानकारी होनी 
चाहिए। यदि न्याय का कानून बहुत उलभनोंवाला हो तो सामान्य 
व्यवित के लिए उसे समझना कठिन हो जाता है और ऐसी स्थिति में 
कानून मनुष्य. का स्वामी बन जाता है श्र कानूनी शब्दजाल द्वारा सत्य 
को छिपाना श्रौर अ्रपराधी को छुड़ाना एक सम्मानित कला समभी जाने 
लगती -है ॥ 
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वास्तव में कानून जितना भ्रधिक सुलभ तथा सरल हो उत्तना ही 
भ्रच्छा है। न्याय का कार्य विशेषज्ञों कान होकर मनुष्य के स्वभाव को 
समभनेवाले ईमानदार व्यक्तियों का कार्य होना चाहिए। इसके लिए 
न्याय की पंचायत-पद्धति को अपनाना श्रधिक उचित दीखता है । इसका 
कारण यह है कि न्यायाघीश में भ्रन्य श्रावश्यक गुणों के श्रतिरिक्त ईमा- 
नदारी तथा पक्षपातहीनता का होना भी जरूरी है। साथ ही, उसकी 
निर्णय-शव्ति भी श्रधिक विकसित होनी चाहिए। यह मानी हुई बात्त है 
कि शहरों की श्रपेक्षा ग्रामों में रहनेवालों में ये गुण श्रधिक होते हैं। गांवों 
में न्‍्याय-पंचायतें बड़े पुराने काल से चली श्रा रही हैं श्रौर श्राज भी पंच- 
निर्णय की निष्पक्षता के बारे में कहानियां सुनी जा सकती हैं। गांवों में 
लगभग सभी व्यक्ति विवाद के कारणों से परिचित होते हैं । श्रतः वहां 
सत्य का छिपाना कठिन होता है। फलस्वरूप न्याय भी सुगमतापूर्वक 
प्राप्त हो सकता है। 

पंचायती न्याय की एक दूसरी विशेषता यह है कि न्याय-पद्धति की 
सुगमता के कारण पक्षों को किसी भी समय शझ्ापसी समभौता करने की 
छूट रहती है। यही नहीं, खुद इस न्याय-पद्धति का मूल उद्देश्य भी यही 
होता है कि जैसे भी हो पक्षों में कगड़े को बढ़ने देने की संभावनाशों को 
कम-से-कम किया जाय । पंचायतें सुगमतापुर्वक इस प्रकार के समभौते 
--( राजीनामे )--कराने की साधन वन सकती है। 

राजीनामा 

झ्रामतौर पर सभी सामान्य विवादों में विरोधी पक्षों में मध्यस्थता 
कराई जा सकती है । मध्यस्थता का काय॑ वही व्यक्ति या व्यक्ति-स मूह कर 
सकता है, जो दोनों पक्षों की बात, स्थानीय रीति-रिवाज तथा भगड़े के 
मूल से परिचित हो । सामान्य न्याय में दोनों पक्ष अदालत में अपनी- 
भपनी दलोलें देते हैं शोर श्रदालत झपनी समझ के अनुसार मामले का 
फेसला कर देती है । पर राजीनामे में फैसला दोनों पक्षों की सहमति धौर 
रजामन्दी से होता है। इसलिए ऐसे सभी मामलों में, जहां विवाद विचार- 
भेद प्रथवा प्रतिशोध की भावना से उठा हो, यह पद्धति बड़ी उपयोगी 
सिद्ध होती है; क्योंकि इसका उद्देशय झगड़े के मूल को दूर कर, मन-मुटाव 
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को समाप्त कर, सामान्य सम्बन्धों को फिर से कायम करना है। समाज 
की प्रगति के लिए यह पद्धति भ्रावश्यक है । 
राजीनामे के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वह है दोनों पक्षों 
का भ्रहंंभाव । दोनों पक्ष इस वात पर श्रड़े रहते हुँ कि उन्होंकी बात 
ठीक है। श्रतः समभौते के लिए पहल-कद॒मी करने में दोनों को भिकक 
होती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई तीसरा व्यकित या व्यक्िितयों की 
संस्था उनको निकट लाने की कोशिश करे तो राजीनामे का रास्ता खुल 
जाता है। ग्रामों तथा नगरों में इस प्रकार की संस्थाएं वनाकर इस कार्य 
को सुगम किया जा सकता है । देश के अ्रधिकांश विचारक इस मत का 
समर्थन करते हैं, और विभिन्‍न राज्यों में पंचायतों को इस प्रकार के समु- 
'चित कानूनी अधिकार देने की योजनाएं बनाई भी जा रही हैं । इसके अन्त- 
गेंत दोनों पक्षों के लिए यह जरूरी ही जायगा कि न्याय-पंचायत में मुकदमा 
पेश करने से पूर्व वे अपनी पंचायत में उसकी मध्यस्थता कराने की कोशिश 
करें। 
।. इसका अनिवायें परिणाम यह होगा कि अधिकांश मामलों का राजी- 
'नामे द्वारा फैसला करना सम्भव हो जायगा। फलस्वरूप मुकहमेबाजी से 
उत्पन्न होनेवाले अनेक दोप जाते रहेंगे । 
यह पूछा जा सकता है कि राजीनामा किस-किस प्रकार के विवादों 
में हो सकता है। स्पष्ट है कि इस प्रदन का उत्तर सुगमतापुर्वेक नहीं दिया 
जा सकता । हमें यह समभ लेता चाहिए कि सभी प्रकार के अपराधों को 
इन तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है--- 
१. व्यक्तिगत 
२. सामाजिक 
३. स्वाभावाधीन 
पहली श्रेणी में वे श्रपराध तथा कृत्य पड़ते हैं, जिनका प्रभाव एक 
व्यक्ति अथवा सीमित व्यक्ति-समुदाय पर पड़ता है, जेसे साधारण मार- 
पीट तथा धन व सम्पत्ति के भगड़े । दूसरी श्रेणी में वे कृत्य गाते हैं, जिनका 
सारे समाज पर प्रभाव पड़ता है, यथा हत्या (कत्ल), बलात्कार, दंगा 
आदि। तीसरी श्रेणी में उच श्रपराघों तथा कृत्यों की गिनती है, जो अप- 


- विषय-प्रवेश ३५ 


राधी के स्वभाव का अंग बन चुके हैं। 

इससे स्पष्ट है कि केवल प्रथम कोटि में पड़नेवाले अपराधों व कूत्यों 
को ही राजीनामे के योग्य माना जा सकता है । शेप को नहीं। इनकी 
लम्धी-चौड़ी सूची देना यहां न ही उचित है न ही सम्भव । पर इस संक्षिप्त 
उहापोह से इतना श्रवश्य सिद्ध हो जाता है कि राजीनामे की बड़ी उप- 
योगिता है। ह 

न्याय-पंचायतों का संगठन 

हम जानते हैं कि भारत में पंचायती न्याय श्रादिकाल से चला श्रा रहा 
है। अंग्रेजी शासन की स्थापना तक हमारे देश में यह प्रथा चलती रही | 
पर अंग्रेजी शासन में पंचायतों के साथ-साथ पंचायती न्याय की प्रथा पर 
भी कुठाराघात हुआ । पर बाद में अपने शासन के हितों में भ्ग्रेज शासकों 
को इस व्यवस्था का पुनरुत्थान करना पड़ा। इस बारे में भी पुस्तक 
में श्रन्यन्न विचार किया गया है । 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इस क्षेत्र में कुछ श्रधिक प्रयोग किये गए हैं । 
लगभग सभी राज्यों में न्‍्याय-पंचायतों की स्थापना की जा चुकी है, जिनका 
विवरण श्ागे मिलेगा । खासकर उत्तर प्रदेश में न्याय-पंचायतों के संग्र- 
ठन पर काफी प्रध्ययन किया गया है। श्री वांचू की भ्रध्यक्षेता में नियुक्त 
न्यायिक सुधार-समित्ति ने ध्रपनी रिपोर्ट में न्‍्याय-पंचायतों के बारे में भी 
श्रपना मत प्रकट किया था | समिति की राय में न्‍्याय-पंचायतें निवर्चिन 
द्वारा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इस अकार से स्थापित न्याय-पंचायतें 
दलवन्दी की भावनाओं से सर्वंथा मुक्त नहीं हो सकतीं झोर पक्षपात तथा 
दलवन्दी के रहते हुए न्याय निष्पक्ष नहीं हो सकता । फिर इस प्रकार से 
निर्वाचित पंच अपने मतदाताओं की उपेक्षा नहीं कर सकते--इंससे भी 
न्याय की निष्पक्षता जाती रहती है। 

पर स्विदज रलैण्ड, सोवियत संघ तथा कई अन्य देशों में स्यायाधीदयों 
को चुना जाता है। कई देशों में इन्हें ध्रनुभव-प्राप्त वकीलों में से सरकार 
हारा छांटकर नियुक्त किया जाता है। लेकिन भ्रधिकांश न्यायश्ास्त्री इस 
वात को मानते हैं कि स्यायाघीश का चुनाव नहीं होना चाहिए । 

यह तो हुई न्यायाघीशों तथा पंचों की नियुक्ति तथा चुनाव की दात। 
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दूसरी महत्वपूर्ण बात पंचायतों के क्षेत्राधिकरि की है। इसपर काफी मत- 
भेद है। इस वारे में सामान्य मत तो यही है कि न्याय-पंचायत का क्षेत्रा- 
घिकार ग्राम-पंचायत के श्रधिक्षेत्र जितना हो होना चाहिए। न्याय-पंचायत 
का क्षेत्राधिकार बड़ा होने से न्याय प्राप्त करना सुलभ तथा सुविधापूर्ण 
नहीं रहता भ्रौर उसमें उलभरनें श्राने लगती हैं । जनता भी प्रारम्भिक न्याय 
के लिए दूर जाना पसन्द नहीं करती। उत्तर प्रदेद में तीन से पांच गांव- 
सभाएं एक न्याय-पंचायत क्षेत्र में भ्राती हैं । 

जहांतक न्याय-पंचायतों का सम्बन्ध है, उसके बारे में यह कहा जा 
सकता है--- 

(१) साधारणतया नन्‍्याय-पंचायत का क्षेत्र इतना होना चाहिए कि 
उसके दूरवर्ती ग्रामों के वासी भी केन्द्र में जाकर काम-काज करके सायंकाल 
तक घर लोट सर्क। 

(२) न्याय-पंचायत के पंचों की संख्या नो से अ्रधिक नहीं होनी 
चाहिए । 

(३) न्याय-पीठिका के सदस्यों की संख्या तीन होनी चाहिए। 

(४) पीठिका का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि वारो-बारी 
से सबके नाम श्रा जाय॑ । 

(५) वादियों से सम्बन्धित पंच, पंच-पीठिका पर नहीं रहने चाहिए। 

(६) विनिहित भ्रधिकारो को पंच बन सकने की योग्यता रखनेवाले 
व्यक्तियों की एक सूची हर ग्राम-सभा के लिए बनानी चाहिए भौर इन योग्य 
व्यक्तियों में से ग्राम-सभा के लिए बारी-बारी से पंच चुनने का भ्रधिकार 
होना चाहिए । 

(७) पंचों का चुनाव सर्वेसम्मति से होना चाहिए । 

(८) पंचों को ७० वर्ष की श्रायु तक पदासीन रहने देना चाहिए । 
त्यागपत्र, भ्रविष्वास प्रस्ताव श्रथवा विभिहित योग्यता न रहने पर पद- 
मुक्त कर दिया जाना चाहिए । 

(६) योग्य व्यक्तियों की सूची हर वर्ष संशोधित होती रहनी चाहिए। 

(१०) निर्वाचित पंचों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । 

(११) इन पंचों को बेठक का भत्ता मिलना चाहिए। . 
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(१२) न्याय-पंचायतों के दीवानी, फौजदारी तथा माल-सम्बन्धी 

प्रधिकार सीमित होने चाहिए। 
पुनरावलोकन (रिव्यू) 

न्यायालय के निर्णय पर संशोधनात्मक निरोध रखने के लिए ही भपील 
की प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ है । भूल का होना स्वाभाविक है। उसके सुधार 
के लिए कोई-न-कोई वैध क्रम भ्वश्य रहना चाहिए । इसी झ्राशय से 
कानून में इस प्रकार के तीन क्रम रखे गये हैं । 

(६) पुनरावलोकन 

(२) पश्रपील 

(३) निगरानी (रिवीज़न) 

पुनरावलोकन के ग्रधीन कार्यवाही विशेष परिस्थितियों भ्रधवा विधेष 
कारणों के श्रघीन ही हो सकती है । पुनरावलोकन का भ्रधिकार उसी 
न्यायालय को होता है, जिसने वाद का निर्णय किया हो । इस भ्रधिकार का 
प्रयोग सामान्यतः उन परिस्थितियों में किया जाता है, जिनमें कोई तथ्य 
न्यायालय के सम्मुख किन्‍्हीं ऐसे कारणों से न झा सका हो, जिनपर किसी 
पक्ष का काबू न हो श्रौर फलस्वरूप निर्णय ठीक न हो सका हो | न्याब- 
पंचायतों में ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना लगभग धसम्नव ही होता 
है, क्योंकि पंचों का निकट सम्पर्क होने के कारण लगभग सभी तथ्य सम्मुख 
थ्रा जाते हैं। फिर उनकी कार्य विधि में भी कानूनी पेचीदगियों का प्रमाव- 
सा ही रहता है। इसलिए इस प्रकार की भूल की सम्भावना नहीं के वरावर 
ही रहती है। फिर ऐसा श्रधिकार देने का परिणाम यह होगा कि पंचायतों 
के भ्रधिकांश निर्णय अन्तिम श्रवस्था को पहुंच ही नहीं पायेगे। धतः 
पंचायतों को पुनरावलोकन का श्रधिकार न देना ही ठीक है । 

अपील 

जहां पुनरावलोकन का अर्थ होता है झपने निर्णय को स्वयं संशोधित 
करना वहां अपील सुनने का अधिकार सदा निर्णय करनेवाली घदादत से 
ऊपर की झदालत को होता है, वाकि यदि कहीं किसी कारण कोई भूल हो 
भी गई हो तो उसका संशोधन हो सके । दीवानी में तो यह भ्धिकार 
चादाघीन सम्पत्ति के मूल्य श्रघवा किसी विशेष कानूनी समस्या पर धव- 


रेप पंचायत-राजं- 


लम्बित रहता है,.परन्तु फोजदारी में बहुत कम ऐसी परिस्थितियां हैं, जहां 
प्रथम श्रपील के अधिकार भी न हों । श्रपील एक बडा महत्वपूर्ण अधिकार 
है। कानूनी जगत में इसका बड़ा महत्व है, भौर भ्राज जब पंचायतों को 
इतनेपर्याप्त श्रधिकार' दिये जा रहे हैं तो उसके पास ग्रपील का भ्रधिकार 
न होना खटकता है। . 
कई राज्यों में अ्रपील के अधिकार न्याय-पंचायत के पूरे-के-पूरे पंच ' 
समुदाय को दिये गए हैं। कुछ राज्यों में इसके लिए तहसील न्याय-पंचायतें 
बनाई गई हैं, श्लोर कहीं-कहीं साधारण श्रदालतों को ही यह श्रधिकार 
दिया गया है । साधारण श्रदालतों को यह श्रधिकार देने से श्रपीलों की 
पैरवी में वकीलों की उपस्थिति को वर्जित नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि 
ऐसा करना साधारण न्याय-प्रक्रिया के विरुद्ध होगा श्रौर यदि वकीलों को 
पैरवी की भ्रनुमति दे दी जाय, तो लगभग हर वाद में श्रपील और कानूनी 
पचड़ों को प्रोत्साहन मिलेगा । इससे मुकहमेबाजी बढ़ती है, जिसे रोकने 
के लिए ही पंचायती न्याय की प्रथा का पुनः प्रचार किया जा रहा है । 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपील के श्रधिकार साधारण न्या- 
यालयों को देने से मुकदमेबाजी बढ़ने की ही सम्भावना रहेगी । जहां यह 
प्रधिकार न्‍्याय-पंचायतों के समस्त पंचों के समुदाय को दिये गए हैं, वहां 
भी कोरम, पंचों का परिवतेन, बहुमत-न्याय में दोष तथा सर्वेसम्मत निर्णय 
प्राप्त करने में अड़चनें श्रादि कठिनाइयां रहती हैं। 
ऐसी परिस्थिति में इस समस्या का हल यही दिखाई देता है कि 
श्रपील का श्रधिका र भ्रवश्य रहे, पर जिस प्रकार किशोर अपराधियों के 
अपराधों की सुनवाई'के लिए प्रथक्‌ न्यायालय होते हैं, इसी तरह न्याय- 
पंचायतों की श्रपील को सुनने के लिए.पृथक्‌ न्यायाधीश हों। हर जिले में 
इस प्रकार का एक न्यायाधीश हो, जो दौरा करके इन श्रपीलों को सुने ' 
झर उसी स्थान पर निर्णय दे। इस पद पर अच्छी प्रतिष्ठा-सम्पन्न न्‍्याया- 
घीश होने चाहिएं, रिटायडं.व्यक्ति भी रखे जा सकते हैं । इन न्यायाधीशों 
की नियुक्ति पंचायत अ्रधिनियम के श्रधीन होगी, श्रतः उनके समक्ष वकीलों 
द्वारा पैरवी वजित होगी । इस तरह के न्यायाधीशों की नियुक्ति से न्याय- ' 
पंचायतों तथा पंचों.को :पर्याप्त प्रशिक्षण भी मिल ,सकेगा । इस प्रकार : 
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पंचायती न्याय सुलभ तथा सत्य पर श्राधारित होने के साथ सुचारू श्रोर 
कानून की मौलिक घारणाम्रों के अनुकूल भी होता जायगा । 
निगरानी 

इसमें केवल यही देखा जाता है कि कहीं न्याय-पंचायत ने अपने श्रधि- 
कारों का उल्लंघन तो नहीं किया है | यह एक बंध प्रश्त है भौर इसका 
सम्बन्ध हमारी श्रन्य श्रदालतों से भी है। क्योंकि जब यह निर्णय हो जायगा 
कि न्‍्याय-पंचायत को श्रमुक वाद सुनने का श्रधिकार नहीं है तो वह वाद 
साधारण शअ्रदालतों में ही जायगा । अ्रतः निगरानी के भ्रधिकार साधारण 
न्यायालयों में ही रहने चाहिए । साधारणतया हर राज्य में ऐसी व्यवस्था 
है । इसमें किसी विशेष परिवतंन की श्रावश्यकता नहीं । 

नगर-पंचायत 

सरल भाषा में नगर का श्रर्थ है एक बड़ा ग्राम, जिसमें बाजार हो, 
मण्डी हो शौर श्रावादी इतनी घनी हो कि उसमें कोई कृषि-योग्य भूमि न 
हो ! परन्तु यह बड़ी श्रव्यक्त ओर श्रतिश्चित धारणा है । हमें श्रब श्रपनी 
घारणाएं निश्चित करनी पड़ेगी । 

नगर--पंचायत-राज की इस धारणा के अनुसार नगर वह इकट्ठा बसा 
हुआ क्षेत्र घोषित होना चाहिए, जिसकी जनसंख्या ५००० से कम न हो 
 श्रोर २५,००० से भ्रधिक न हो । 

पुर--उस इकट्ठे बसे हुए क्षेत्र को कहा जाना चाहिए, जिसकी जन- 
संख्या २५,००० से श्रधिक हो । 

नगर तथा पुर की स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओ्रों का नाम नगर तथा 
पुर-पंचायत रखना उचित होगा । जब नगर उपरोवत व्याख्या से थ्रागे बढ़ 
कर पुर की कोटि में प्रवेश करता है, तभी सब सामाजिक रोग उत्पन्न होते 
हैं। बड़े शहरों में साथ बसनेवाले पड़ौसी दे: साथ आतु-नाव नहीं होता । 
वहां सेती-बाड़ी के काम को नीचा समझता जाता है। मनुष्य एक मशीन बदन 
जाता है। मशीनों, कलों, दूकानों व दफतरों की दुनिया में रचना नहीं होती | 
वहां मानव-प्रेम से उत्पन्न हृदय का स्पन्दन रुद्ध हो जाता है । तभी तो वहां 
ऐसे झान्दोलनों का जन्म होता है, जो मानव के मौलिक भावों से पूर्णतया 
रहित होते हैं। इन शहरों का ग्रार्मो या छोटे-छोटे नगरों में त्तोड्ा जा सकना 
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सम्भव नहीं है! परन्तु मानवीय भावों को जगाये रखने तथा संचलित रखने 
के लिए पंचायत की इकाई यहां भी कायम करनी होगी । इसके लिए सुझाव 
यह है कि हर १००० जनसंख्या के पीछे एक सदस्य नगर भ्रथवा पुर 
पंचायत में जाय । 

प्रारम्भिक विद्यालय का निर्माण भी इन्हीं घारणाप्नों के श्रनुसार हो, 
अर्थात्‌ हर १००० जनसंख्या के लिए, जिसे इस स्तर पर मुहल्ला कहा 
जायगा, एक प्रारम्भिक पाठशाला हो । ऐसे पांच मुहल्लों के लिए एक 
माध्यमिक या उच्च पाठशाला हो । यदि पुर की जनसंख्या २४,००० से 
भ्रधिक हो तो पंचायत-सदस्य-संख्या कम-से-कम २५ और अधिक-से-प्र धिक 
५० तक रखनी उचित होगी । यह इस प्रकार किया जा सकेगा कि पंचायत 
में प्रतिनिधि का चुनाव पहले प्रति मुहल्ला तथा इसी प्रकार बढ़ते-बढ़ते 
पांच मुहल्लों तक को हो सकता है। यदि पुर की जनसंख्या २५,००० से 
श्रधिक हो तो २५ मुहल्लों के लिए एक उप-पंचायत स्थापित की जा सकती 
है श्रौर उप-पंचायत पुर-पंचायत के लिए एक-एक प्रनिनिधि भेज सकती है । 

नगरों तथा पुरों के प्रत्येक स्कूल के साथ एक श्रौद्योगिक केन्द्र रखना 
उचित होगा । प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के साथ एक बड़ा श्रौद्योगिक 
केन्द्र होना चाहिए, जो शिक्षा-विभाग के नीचे हो । प्रत्येक प्रारम्भिक 
पाठशाला का श्ौद्योगिक केन्द्र प्रारम्भिक प्रशिक्षण दे । माध्यमिक शिक्षालयों - 
की आय का हिसाब-किताब रखा जाय। झाय शिक्षा-विभाग के हिसाब में 
जायगी | श्रतः इस स्तर पर ग्राम-विद्यालय का कृषिक्षेत्र उद्योग-क्षेत्र में 
बदल जायगा । इस स्तर पर वन नहीं होंगे। भ्रतः यहां कृषि व वनों द्वारा 
आय सम्भव न होगी भौर श्राय के लिए श्रधिक मात्रा में कई प्रकार के 
कर लगाने पड़ेंगे । इससे पर्याप्त भाय हो सकेगी । यद्यपि यहां निःशुल्क 
श्रम पर्याप्त मात्रा में न मिल सकेगा, तो भी इस स्तर की श्राय इतनी होगी 
कि नगर-पंचायत मज़दूरी देकर भी काम करवा सकेगी । 

उच्च शिक्षा देने का भार नगर व पुर-पंचायत्तों पर रखना उचित 
होगा । यहां शिक्षणालय व विद्यालय हों, जिनमें ग्रामीणों को भी शिक्षा 
की सब सुविधाएं प्राप्त हों । माध्यमिक दिक्षा के बाद छिक्षा रिहायशी 
विद्वविद्यालयों द्वारा दी जाय। छात्र वहीं रहें। माध्यमिक स्कूलों की 
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अन्तिम परीक्षाएं भी इन्हीं विश्वविद्यालयों के भ्रधीन हों । ऐसे विदव* 
विद्यालय पंचायतों द्वारा श्रायोजित न होकर सरकार के श्राधीन हों। भ्रतः 
इनके बारे में यहां श्रधिक व्योरे के साथ विचार नहीं किया गया है । 

नागरिक स्वास्थ्य--नगरों तथा पुरों में स्वास्थ्य सेवाझों को नये 
ढंग से श्रायोजित करना होगा । प्रत्येक डाक्टर के जिम्मे एक सीमित्त 
सेत्र किया जाय भौर डाक्टर या वैद्य की योग्यता की कसौटी यह हो 
कि उसने लोगों के स्वास्थ्य को कितना उन्नत किया है । निजी कारोबार 
तथा फीसों की सुविधा न रखी जाय । 

कानूनी पेशा--नगरों में एक बड़ी समस्या कानूनी पेशे की होगी, 
क्योंकि नगर तथा पुर-पंचायत में भी न्याय-पंचायत रखनी होगी और 
यहां भी न्याय-पंचायत में वकीलों को नहीं भ्राने दिया जा सकता। फल 
यह होगा कि बहुत-से वकीलों को काम नहीं होगा झौर वे बेकार हो 
जायंगे। ऐसे वेकार वकीलों के लिए काम दूंढ़ना पड़ेगा। पंचायत तो 
सबके लिए सुख-समृद्धि में विश्वास रखती है । श्रतः वकीलों की सेवाओं 
के समाजीकरण की योजना बनाई जा सकती है। दूसरा एक सुझाव यह 
है कि क्‍योंकि न्‍्याय-पंचायतों के न्‍्याय-सम्बन्धी श्रधिकार सीमित होंगे 
और इनके भ्रधिकार से बाहर मुकदमों के लिए भ्रदालतों की श्रावदयकता 
रहेगी, इसलिए यह हो सकता है कि परिमित संख्या की पंचायतों के 
लिए केन्द्रीय श्रदालत हो धौर उसमें एक निश्चित संख्या में वकीलों 
की नियुक्ति की जाय। इनको निश्चित वेतन दिया जाय | इनका कतंव्य 
सम्बन्धित न्यायालयों को कानूनी सलाह देना हो ! इसके भ्रतिरिक्‍त झदा- 
लत उनमें मुकहमों की पैरवी का काम बांट सकेगी । इससे वकीलों द्वारा 
गवाहों का पढ़ाया जाना या भूठे मुकहमों का बनाया जाना बन्द हो जायया 
और उनके लिए मुकदमेबाजी के बढ़ने में कोई भ्ाकर्षण नहीं रहेगा । 

इस प्रकार वकीलों के रखे जाने से व्यय बढ़ेगा । इसके लिए वकीलों 
के वेतन धादि पर होनेवाले व्यय को पूरा करने के लिए कानूनी-सहा- 
यता-शुल्क नामक फीस दावे तथा धावेदन-पत्र धादि के साथ ही वसूल 
की जा सकती है। उसकी दरों को निश्चित करके उनकी तालिका दना 
दी जा सकती है । इस प्रकार वह वकील, जिसे धाज पंचायतों का शत्रु 
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समझा जाता है, पंचायतों फे सम्बर्धन तथा समृद्धि का साघन बन जायगा 
और वे पंचायतों को न्याय-सम्वन्धी प्रशिक्षण भी दे सकेंगे । 

नागरिक व्यापार--प्राम-पंचायत के स्तर पर व्यापार के प्रइन पर 
संक्षिप्त विचार किया जा चुका है। ग्रामों में प्रस्तावित नये व्यापार का 
यह ढांचा उस समय तक फलीभूत न होगा जबतक कि उसकी मौलिक- 
घारणाओं को नागरिक जीवन में भी लागू नहीं किया जायगा | इसलिए: 
इस स्तर पर भी पूरा थोक व्यापार सहकारी सभाझ्रों के झ्राधीन होना 
चाहिए। यहांपर यह कह देना अनुचित न होगा कि वर्तमाव सहकारी 
सभा ऐक्ट ठीक नहीं है। इसलिए एक नया कानून ऐसा होना चाहिए 
कि वह व्यापारी को अपनी ओर आकपित कर सके । इसके घ्येय निम्न 
होंगे-- ह 

१. जहांतक श्रावश्यकता की वस्तुप्रों के व्यापार का सम्बन्ध है, 
वह केवल सहकारी सभाओं के ही द्वारा होगा । 

२. मुनाफे की श्रधिकतम दर नियत कर दी जायगी। इस प्रकार 
सरकार को भी घाटे की कोई सम्भावना न रहेगी। नगरों में हर पांच 
मुहल्लों के लिए एक बहुद्देशीय सहकारी सभा बनाई जा सकती है। इस 
तरह नगरों भौर पुरों में भी सहकारी सभाओं की उन्नति होगी। थोक 
व्यापार सहकारी संघों द्वारा किया जाना ही उचित होगा । 

सहकारी बैंक तथा सहकारी कारपोरेशनों (निगर्मों) का प्रसार भी 
तेजी के साथ किया जा सकेगा । जब थोक व्यापार इस प्रकार आयोजित 
हो जायगा और परचून व्यापार के मुनाफे के दर भी अपने-ग्राप ठीक होते 
जायंगे, तो उसे सहकारी संगठन के नियमों के झ्ननुसार संचालित करना 
कठिन नहीं रहेगा | 

नगरों तथा पुरों में भी खाद्यान्न का प्रदव कोई विशेष कठिनाई 
उपस्थित नहीं करेगा, क्योंकि पांच मुहल्लों के लिए बनाई गई बहुद्देशीय 
सहकारी सभा इस काम को भली प्रकार कर सकेगी । नगर अथवा पुर- 
पंचायत की आय-व्यय का ठीक अनुमान पेश करना सम्भव नहीं है, 
क्योंकि प्रत्येक नगर तथा पुर की आय के साधन इतने भिन्‍न होंगे कि 
नमूने के तौर पर भी झनुमान करना कठिन होगा और हर पंचायत का 
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प्रनुमान दूसरी पंचायत से बहुत भिन्‍न होगा । 

एस प्रकार स्थानीय स्वायत्त-शासन की एक ऐसी शली निर्मित होगी, 
जिसके नीचे नगर तथा ग्राम एक-दूसरे के निकट आयेंगे। एक-दूसरे पर 
निर्भरता बढ़ेगी और ग्राम तथा नगर की लड़ाई समाप्त हो जायगी। 

तहसील-पंचायत 

प्राजकल की तहसील भी ग्रामों की तरह एक श्रस्त-व्यस्त संगठन है । 
इसकी कोई मर्यादा नहीं है। इसको कभी किसी योजना के श्रनुसार 
संगठित नहीं किया गया । पंचायत-राज के ध्येयों के श्रधीन यह झ्रावश्यक 
है कि हर इकाई को युक्तिसंगत बनाया जाय । कुदरती तौर पर तहसील, 
ग्राम तथा नगरों का एक ऐसा समुच्चय होता है, जो सुशासन के लिए 
श्रावश्यक समझा जाता है। इस योजना के श्रन्तर्गंत १०० पंचायत-दक्षेत्रों से 
मिलकर एक तहसील बनाई जा सकती है। तहसील का केन्द्र-स्थान तहसील 
के किसी केन्द्रीय नगर श्थवा पुर में होगा ही । ऐसी योजना के भ्रधीन हर 
तहसील का एक निश्चित तथा लगभग बरावर क्षेत्र होगा भौर यह युवित- 
संगत भी होगा । 

तहसील एक ऐसी इकाई है, जो चिरकाल से रही है शौर जिसे 
छोड़ा नहीं जा सकता। भरत: तहसील स्तर पर तहसील-पंचायत बनानी 
पड़ेगी । इसमें ग्राम-पंचायतों के प्रतिनिधि तथा तहसील-स्तर के दिभिन्‍न 
विभागों के श्रधिकारी रखने उचित होंगे। तहसीलदार, तहसील-ग्रोवर- 
सीयर, तहसील-डावटर, तहसील-वनाधिकारी, तथा सहकारी-संस्थाग्रों 
के तहम्तील इन्स्पेक्टर श्रादि तहसील-पंचायत के सदस्य हो सकते हैं। 
तहसीलदार को उसके पद के नाते तहसील-पंचायत का प्रधान बनाया जा 
सकता है। नगर तथा ग्राम-पंचायतों को तहसील-पंचायत में समान प्रति- 
निधान प्राप्त होगा । इसका फल यह होगा कि प्रामों तथा नगरों के मध्य 
सरकारी सरपरत्ती में सजीव सहयोग उत्पन्न होगा | ताथ ही जनता तथा 

सरकारी कर्मचारियों का देसनस्य भी सहयोग तथा मिचता की नावनाद्ों 

में बदल जञायगा । इस प्रकार जनता तथा शासन के विभिन्‍न विनायों के 
सजीव सहयोग द्वारा रचना के एक नवयुग वश उदय होगा। समस्त अंग 
देश के पुननिर्माण के कार्य में जुट जायंगे । तहसील-पंचायत ग्रामीण तपा 
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भचागरिक जीवन को निकट लाने की पहली कड़ी होगी। इसी प्रकार 
व्यापारिक क्षेत्र में भी इस स्तर पर सहकारी-समाप्रों का एक संघ होगा । 
और यह व्यापारु-क्षेत्र में ग्रामीण तथा नागरिक जीवन में सहयोग पैदा 
करेगा श्रीर मैत्नी तथा सहयोग की सृष्टि का यह प्रयत्न इस तरह भोर 
चढ़ेगा। 

ग्रामों के विद्यालयों तथा कृषि व उद्योग-क्षेत्रों की उपज को इन सह- 
कारी संघों द्वारा मण्डियों तक पहुंचाया ज्ञा सकेगा । इस प्रकार तहसील- 
पंचायत ग्राम तथा नगर-पंचायतों के भ्रापस में मिलने-जुलने के स्थान तथा 
ढंग पैदा करेगी । इसीके साथ यह प्रारम्भिक ग्राम व नगर-पंचायतों की 
समुचित मन्त्रणा तथा निर्देश देती रहेगी झौर उनके सम्वर्धन तथा 
उन्नति के लिए प्रयत्न करेगी । तहसील-पंचायत को कोई न्याय-सम्वन्धी 
अधिकार न होंगे। 

तहसील-पंचायत के निम्न कत्तंव्य हो सकते हैं-- 

१. पंचायत के कार्यक्रम तथा उनके वैध नियमादि से परिचय कराने 
के लिए साहित्य प्रकाशित करना 

२. प्रारम्भिक पंचायतों के काम की पड़ताल तथा देखभाल 

३. प्रारम्भिक पंचायतों को हर मामले में मन्त्रणा देना 

४, प्रारम्भिक पंचायत को वनों के प्रवन्ध के लिए कार्यक्रम बनाकर 
देना 

५. एक पंचायत से दूसरी पंचायत तक उपज के ले जाने के ऐसे 
उपाय सोचना, जिससे कण्ट्रोल की बुराइयों से बचा जा सके 

६. प्रारम्भिक पंचायतों के काम का निरीक्षण 

७. प्रारस्भिक पंचायतों की योजनाझों की पड़ताल तथा झनुमोदन 

८. प्रोढ़ छक्षिक्षा का प्रवन्ध करना 

६. जनता को सामाजिक शिक्षा देने के लिए वर्तमान मेलों को उन्नत 
करके उनका इस्तेमाल करना . 


पुस्तकालय खोलना तथा कंषि-सम्बन्धी, सांस्कृतिक शोर सामा+ 
पजिक मेले श्रायोजित करना 


११. पंचायत-सम्मेलन बुलाना 
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१२. पंचों के लिए शिक्षण शिविर खोलना 

यह केवल एक सांकेतिक सूची है । इसमें परिस्थितियों के प्रनुसार 
प्रधिकता-न्यूनता की जा सकतो है। तहसील-पंचायत, जिला तथा झ्म- 
पंचायत को जोड़नेवाली मध्यवर्ती कड़ी होगी । तहसील-पंचायत को एक 
वेतनिक मन्‍्त्री की श्रावश्यकता होगी। इसका एक पुस्तकालय तथा 
अपना कार्यालय भी श्रावश्यक होगा । इस पंचायत के सदस्य सरकारी 
कर्मचारियों को कोई भत्ता नहीं मिलिगा भौर उनको यह काये भ्रपने पद 
के कत्तंव्यों में ही समझकर करना होगा। परन्तु गैर-सरकारी सदस्यों 
को प्रति बेठक भत्ता दिया जाना उचित होगा। साधारणतया प्रतिमास 
एक बैठक होनी चाहिए। इस स्तर पर पंचायत के व्यय बहुत थोड़े 
होंगे । भ्तः इस स्तर पर भ्रन्य कर लगाने का सुझाव भनुचित ही होगा । 
इसके लिए प्रस्ताव यह है--मालग्रुजारी (भू-राजस्व) की सवाई (जिसे 
पिछले पृष्ठों में ग्राम-पंचायतों को देने का प्रस्ताव रखा गया था) हर 
तहसील की तहसील-पंचायसत पभपना खर्च निकालकर बाकी ग्राम-पंचा- 
यतों को बांट दे। तहसील-पंचायत के व्यय का अनुमान इस प्रकार हो 


सकता है-- 
मद च्प्य 

मन्त्री (१५०-|-४५० रु०) २४०० रु० 
दो क्‍लके ( ७०--३० रु०) २४०० ,, 
दो चपरासी ( २४+-२० ,, १०८० ,, 
पुस्तकालय तथा 
संग्रहालय रक्षक. ( ८०-३० , ) १३१२० ,, 
पंचों का भत्ता (१० ० प्रति पंच प्रति 

बैठक ) ६२०० ,. 
पुस्तकें तथा धन्य क्षावश्यकताएं ४६०० ,, 


६३,००० रुपये 
इस पंचायत को झपना एक छोटा-सा संग्रहालय झजायदधर भी 
रखना चाहिए। जहांतक विद्येप मस्त्रणा का सम्बन्ध है, वह तहसी ल-त्तर 
के प्रधिकारियों से निःशुल्क उपलब्ध होगी | 
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जिस प्रकार हर ग्राम-पंचायत के साथ एक वहुद्देशीय सहकारी सभा 
होगी, उसी प्रकार तहसील स्तर पर सहकारी सभाओं का एक संघ बनाना 
उचित होगा । पंचायत-क्षेत्र की सहकारी सभाएं इस संघ की सदस्य 
होंगी। प्रत्येक ऐसी सभा इस संघ के २००० रुपये के भाग (शेयर ) 
खरीद सकेगी शोर फिर ५०० रुपया प्रति वर्ष लेखा परीक्षण-शुल्क-संघ 
को देगी । यह संघ तहसील-स्तर पर थोक व्यापार करे | श्रमानतों द्वारा 
पर्याप्त राशि उपलब्ध करे। पंचायती सहकारी सभा की उपज का निर्यात 
भी इन्हीं संघों द्वारा ही हो। श्राय-व्यय के हिसाव का निरीक्षण भी 
यही संघ करे श्र ये पंचायती सहका री सभाषों को मन्त्रणा भी देते रहें । 
केवल आय-व्यय-निरीक्षण-शुल्क से ही ५००० रुपये की वापिक श्राय 
हो जायगी श्रौर इस श्राय से संघ-मन्त्री तथा झाय-निरीक्षक की नियुक्ति 
हो सकेगी । शेष व्यय की रकम लाभ से प्राप्त होगी। पंचायती सहकारी 
सभाओं तथा तहसील सहकारी-संघ को पंचायतों से पूर्ण सहयोग रखना 
आवदयक होगा । 
ह जिला-पंचायत 

वर्तमान जिलों के मान भी इतने भिन्‍न हैं कि इनके पीछे कोई निश्चित 
सिद्धान्त दिखाई नहीं पड़ता । पंचायत-राज की योजना के श्राधीन जिलों 
का निर्माण भी एक निश्चित योजना के श्राधीन होना चाहिए । मोटे तौर 
'पर योजना यह हो सकती है कि दस तहसीलों का एक जिला हो | ज्योंही 
“हम जिले कें निर्माण तक पहुंचते हैं, त्योंही शासन की इकाइयों के संयक्त 
निर्माण का क्रम स्वयमेव पूरा हो जाता है। इसी क्रम से प्रान्त-निर्माण की 
पद्धति 'प्रकट होगी । एक इकाई दूसरी इकाइयों से सम्बन्धित तथा एक- 
दूसरी पर श्राधारित होगी। इससे पारस्परिक सहायता तथा सहयोग के 
"भाव जाग्रत होंगे । 

जिला-पंचायत प्रारम्भिक ग्राम-पंचायत से लेकर तहसील-पंचायत 
तक की विभिन्‍न पंचायतों के क्रम में सबसे ऊपर होगी। जिला-पंचायत 
अंत: तो तहसील-पंचायत द्वारा निरिचत प्रतिनिधान के श्राधार पर और 
श्रंशतः नामजदगी द्वारा वि््िित हो। इस प्रकार प्रत्येक तहसील-पंचायत 
जिला-पंचायत में एक-एक प्रतिनिधि भेजे श्रौर जिला-स्तर के सभी 
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अफसर इसके लिए नामजद किये जायं । डिप्टी कमिश्नर इस पंचायत का 
अ्रधान हो। स्कूलों के जिला-इन्स्पेक्टर, जिला कृषि-शभ्रफसर, जिला सह- 
कारी अ्रधिकारी, जिला डाक्टर, जिला-इंजीनियर तथा वन-विभाग के 
कंसरवेटर इसके मनोनीत सदस्य हों । 

जिला-पंचायत के कत्तंव्य संक्षेप्त: निम्न हो सकते हैं--- 

शिक्षा--जिला स्कूल इन्स्पेक्टर सरकारी कमंचारी होते हुए भी 
पंचायतों के शिक्षा-कार्य में पूरी-पूरी सहायता दें। ये उन्हें मन्त्रणा दें तथा 
उनके स्कूलों के निरीक्षण का प्रबन्ध करें। ध्येय तो यह है कि इस स्तर 
'पर भी शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्व किया जाय । उच्च 
शिक्षणालय सरकार के श्रधीन हों, परन्तु इनके साथ भी स्थानानुसार 
'कृषि तथा उद्योग-क्षेत्र हों, जिनसे पर्याप्त श्राय हो सके, ताकि शिक्षा पर 
किया गया खच पूरा हो सके। शिक्षा का सब प्रबन्ध सरकार द्वारा स्वीकृत 
योजना के भ्रनुसा र होना आवश्यक होगा । 

स्वास्थ्य--प्रारम्भिक पंचायतों से ऊपर स्वास्थ्य का सब कार्य 
सरकार के श्रधीन होना चाहिए। इस विभाग में जिला-पंचायत केवल 
प्रारम्भिक पंचायतों को सलाह तथा निर्देश दिया करेयी। जिला-डावटर 
'जिला-पंचायत को शपने विभागसहित पूर्ण सहायता दे घौर स्वीकृत 
योजना के अनुसार काय सम्पादन में सलाह तथा सहायता दे। जिला 
मेडिकल अफसर जिला-पंचायत द्वारा स्वास्थ्य-विभाग के निर्देश जारी 
करे। 

सड़कें--जिला-पंचायत के नौचे केवल वे ही सड़कें होंगी, जो ग्राम- 
'पंचायत केन्द्र से तहसील तथा जिला केन्द्र तक जायंगी । इस सम्बन्ध में 
विशेष सलाह जिला इंजीनियर को देनी चाहिए। समस्त सड़कों की 
देख-रेख, मुरम्मत तथा निर्माण जिला-पंचायत द्वारा स्वीकृत योजना के 
अधीन होना चाहिए । 

धघन्देषण कषेन्द्र--जिला-पंचायत के लिए ग्रन्वेषण-े नर भी जरूरी है । 
इस केन्द्र का विशेष कार्य उन समस्त उपायों का घन्‍्देपण करना हो, जिनके 
'प्रयोग में लाने से पंचायत-राज तथा पंचायत-दार्य उत्तरोत्तर उन्नति 


ये रु 


'करता हुआ जन-ताधारण के लिए पध्रधिक लानदायदा सिद्ध हो सदे। 
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भ्रन्वेषण के मुख्य विषय हों कृषि, स्वास्थ्य तथा पंचायत कार्य पद्धति। इसके 
साथ एक छोटा कृषि तथा उद्योग क्षेत्र भी हो। इसके श्रतिरिक्त एक 
जिला-संग्रहालय तथा पुस्तकालय श्रादि भी इसके साथ होना चाहिए। 
सम्बन्धित विभागों के जिला प्रफसर अपने-भ्रपने विभाग-कार्य की देख- 
रेख भ्रादि के लिए उत्तरदायी हों। यह सब प्रवन्ध जिला-पंचायत के अधीन 
हो। इसके श्रतिरिक्त शासन द्वारा दिये गए सब कार्य यह पंचायत 
करेगी। 

व्यापार--पंचायत के साथ सहकारी श्रान्दोलन भी परिव्धित होता 
रहेगा। जबतक पंचायती वहुद्देश्यीय सहकारी सभाश्रों के लिए जिले में 
एक केन्द्रीय सहकारो बैंक तथा सहकारी संघन होगा तवतक वे उन्नति 
न कर सकेगी। झत: जिला-केन्द्र में एक केन्द्रीय सहकारी बैंक भौर एक 
केन्द्रीय सहकारी संघ होना चाहिए। समस्त सहकारी सभाएं केन्द्रीय बैंक 
की भ्रौर तहसील सहकारी संघ जिला-संघ के सदस्य हों । प्रत्येक तहसील 
का सहकारी संघ इसका भागीदार हो। व्यक्तिगत भागीदार भी हो सकते 
हैं। मोटेतौर से यह कहा जा सकता है कि यही संघ जिला-स्तर पर थोक 
बिक्री का काम करेगा और उनकी उपज के लिए मण्ड्ियां ढूंढ़ेगा । बैंक 
आवश्यकता पड़ने पर प्रारम्भिक सभाभों को ऋण देगा । 

सूचना-फेन्द्र--जिला-पंचायत का एक सूचना-केन्द्र भी होगा। यह: 
केन्द्र प्रारम्भिक तथा तहसील-पंचायतों के लिए आवश्यक तथा उपयुक्त. 
सूचनाएं उपलब्ध करेगा। इस काये को पुस्तकरक्षक ही करेगा। 

श्राय के ख्रोत--जिला-पंचायत को आय के लिए कर लगाने पड़ेंगे।' 
इस स्तर पर लगाये जा सकनेवाले कुछ कर ये हो सकते हैं--- 

१. व्यवसाय-कर। 

२. मेला-कर। 

३. घोड़ा-गाड़ी तथा बारबरदारी के पशुओं पर कर। 

इस आय के साथ-साथ सरकार से भी कुछ सहायता प्राप्त की जा 
सकती है। इन करों से हुई श्राय का अनुमान यह है--- 
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सद घाय 
व्यवसाय-कर (एक प्राना प्रति व्यक्ति 

प्रति वर्ष ) ३१,२४० रु० 
मेला-कर (१०० ० प्रति मेला १०० 

मेलों का ) १०,००० ,, 
घोड़ा-गाड़ी बारबरदारी के श्रन्य पशु 

लगभग १०,००० ,, 


५१,२५० रुपये 

अनुमानित व्यय--जिला-पंचायत के कम-सेम्कम कमंचारी ये होंगे--- 

एक मन्त्री, एक धोवरसियर, एक श्रध्यक्ष ध्न्वेषण-केन्द्र, एक पुस्तकालय 

तथा संग्रहालयरक्षक, दो क्लक तथा पांच चपरासी | इस स्टाफ के वेतन 
तथा श्रन्य व्यय का व्योरा इस प्रकार होगा--- 


सद व्यय 
मन्त्री २५० २० प्रति मास ३००० रु० 
धोवरसियर १५० २० प्रति मास १८०० ,, 
धन्वेषण-वे न्द्न धध्यक्ष ३०० रु० प्रति मारा ३६०० ,, 
पुस्तकालय तथा संग्रहालय-रक्षक २०० रु० 

प्रति मास २४०० ,, 
दो बलके १०० रु० प्रति मास २४०० ,, 
पांच चपरासी ४० २० प्रति मास २४०० ,, 
स्टेषनरी तथा भनन्‍्य ग्रावश्यकताएं ३००० ,, 
प्रन्वेषण-केन्द्र तथा पुस्तकालय २००० ,, 


२०,६०० रुपये 





छार्य-शैली--जिला-पंचायत की साधारणतया तीन मास में एवं 
बैठक उपयुक्त होगी। कोरम निर्धारित होगा। सारा दफ्तरी काम देंतनिक 
कर्मचारियों हारा किया जायगा । 

पंचायत का कार्यालय पंचायत दे झपने भवन में होना चाहिए। 
इसका निर्माण एक स्वीकृत नवगे के झनुसार होना चाहिए। इस पंचायत- 
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घर का निर्माण भी पंचवर्षीय योजना के श्रन्तगंत हो सकेगा। इसका 
नक्शा सारे देश के लिए एक-सा होना चाहिए। इस प्रकार जिला-स्तर 
तक स्थानीय स्वराज का एक श्ूृंखलावद्ध तथा अन्योन्याशित क्रम स्थापित 
हो जायगा | सत्ता का मूल परिवार श्रौर ग्राम होगा । राजकीय कर्मचारी 
भी बरावर सहयोग देंगे। ग्राम की उन्नति तथा विकास की धारणा 
किसी भी स्तर पर भुलाई नहीं जायगी। नगर भी श्रपनी स्वाभाविक 
भ्रवस्था में श्राकर ग्राम भ्रौर ग्रामीणों के पोपक वन जायंगे । इस प्रकार 
एक वास्तविक लोकतल्त्र को क्रियान्वित किया जा सकेगा, जहां श्रधिकार 
और कत्तंव्य हर समय जनता के पास ही रहँगे । साथ ही पूरी-की-पूरी 
व्यवस्था बड़ी संगठित होगी । केद्धीय सत्ता केवल समाज-सेवा के लिए 
होगी भ्रौर वह भी उतनी ही मात्रा में जितनी कि मूल संस्थाएं चाहें । 
प्रान्त, देश तथा विश्व का शासन 

प्रान्त का शासन--प्रान्तीय स्तर पर शासन की दो समस्याएं सामने 
भाती हैं--एक प्रवन्ध की भौर दूसरी कानून बनाने की । हमारी वर्तमान 
व्यवस्था के श्रन्तगगंत कानून बनाने का कार्य निर्वाचित विधानमण्डल 
करता है श्रौर प्रबन्ध का कार्य विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी 
मन्त्रि-परिषद्‌ करती है । विधानमण्डल के सदस्यों का निर्वाचन होता 
है। वर्तेमान प्रणाली का मुख्य दोप यह है कि विधानमण्डलों के सदस्य 
अपने चुनाव के बाद जनता से सम्बन्ध खो बैठते हैं। चुनाव के पहले 
उनका केवल एक ध्येय होता है, भौर वह है सदस्यता के लिए वोट 
पाना । पांच वर्ष के बाद जब श्रगला चुनाव होता है तो फिर यही क्रम 
दुहरा दिया जाता है। इससे लोकतन्‍्त्र की भावना का विकास नहीं हो 
पाता है । 

पंचायत-राज की धारणा के अन्तर्गत हमें विधानभण्डलों और उनके 
चुनाव के मौजूदा स्वरूप को बदलना होगा। गांधीजी के मत के अनुसार 
तो वर्तमान विचार के राज्य अ्रथवा प्रान्त न होकर जिला का सीघा 
सम्बन्ध केन्द्र से होना चाहिए। उनके क्रम में तीन स्तर हैं--ग्राम, जिला 
भौर देश । 

यदि सुविधा के लिए यह श्रावशयक समझा जाय तो  प्रान्तीय सलाह- 


« फ्लेररेकक। २ 
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कार परिषद्‌ के लिए जिला द्वारा प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं। यह्‌ 
सलाहकार-परिषद्‌ केवल भश्रध्यक्ष चुनेंगे श्रौर जिलों को सलाह देंगे तथा 
देश के केन्द्रीय संसद को कानून बनाने के प्रस्ताव भेज सकेंगे । इस स्तर 
पर मन्त्रिमण्डल तथा विधान-सभाएं नहीं होंगी । 

सलाहकार-मण्डल के अधिवेशन नियत समय पर हुआा करेंगे । 
श्रपनी तहसील श्रथवा ग्राम-पंचायत का विश्वास खो देनेवाले व्यक्ति को 
सलाहकार-मण्डल की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। इस प्रकार से निर्मित 
सलाहकार-मंडल का प्रत्येक सदस्य अपने प्रान्त, जिले, तहसीज तथा गांव 
की परिस्थितियों से परिचित होगा झौर सलाह द्वारा देश तथा जिलों में 
सम्पर्क कायम रखेगा | 

ग्रामों के संगठन पर झाधारित शासन का यह स्वरूप शासन के भार 
को कम करेगा, करों के बोक को हल्का करेगा, उसे स्थानीय साधनों के 
भीतर सीमित रखेगा शौर उसे वास्तविक श्रर्थों में लोकतान्त्रिक बनायेगा । 

देश का शासन--देश का प्रबन्ध करने के लिए निर्वाचित विधान- 
मण्डल (संसद) का चुनाव इस प्रकार होना चाहिए कि हर ग्राम-पंचायत 
का एक वोट माना जाय। हर उम्मीदवार कम-से-कम दो पंचायतों द्वारा 
नवामजद किया जाय । चुनाव के लिए प्रचार नहीं किया जा सके। 
उम्मीदवारों के सम्बन्ध में राज्य पुरा विवरण हर पंचायत के पास भेजे । 
उन सब व्यक्तियों पर हर पंचायत विचार करके उपयुक्त व्यक्तियों के पक्ष 
में मत दे । इस प्रकार पंचायतों द्वारा सदस्यों का चुनाव होने से हर 
संसद-सदस्य का पंचायतों के साथ सजीव सम्बन्ध बन जायगा। पंचायतों 
को भ्रधिकार होगा कि वे किसी भी भनुपयुक्त सदस्य को किसी नी समय 
उसके विरुद्ध श्रविध्वास प्रस्ताव पास कर वापस दुला लें घौर उसके 
स्थान पर नया सदस्य चुन लें । प्रधानमन्धी का चुनाव संसद के सदस्य 
करें। वह अपनी मन्वि-परिषद्‌ बनाये, जो संसद के प्रद्धि उत्तरदायी 
होगी । पर राष्ट्रपति का चुनाव पंचायतें करें। 

देश का शासन प्रधान मन्त्री शोर उसकी मग्दिपरिएद्‌ के सदस्य सन्धी 
चलायंगे । संसद का मुस्य काम कानून दनाना झौर शात्तन पर नियन्द्रण 
रखना होगा। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति संचदर तथा मंत्रियों के 
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कार्य कर सकेगा । यदि संसद के दोनों सदन--लोकसभा तथा राज्य सभा 
दोनों रसे जाते हों तो एक श्रप्रत्यक्ष मतदान द्वारा तथा दूसरी पंचायतों 
के प्रतिनिधान से निर्मित हो सकती है । 

पूरे देश के शासन की चर्चा करते समय न्याय की व्यवस्था पर भी 
ध्यान देना होगा। ग्रामीण स्तर पर न्याय की चर्चा हम पहले कर चुके 
हैं, पर उससे ऊपर के स्तर का विचार श्रभी तक नहीं किया गया था । 

न्यायालय ही कानून के शासन के संरक्षक होते हैं श्लोर न्यायालयों को 
कई बार शासन के विरुद्ध भी फंसले देने पड़ते हैं। इसलिए न्‍्याय-विभाग 
की स्वतन्चता पर कोई श्रांच नहीं श्रानी चाहिए । विभिन्‍न देक्षो में इसके 
लिए विभिन्‍न प्रणालियां प्रचलित हैं। इसके लिए सुझाव यह है कि देश के 
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा मन्त्रि- 
परिषद्‌ के परामर्श पर होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधिपति की पद-विमुक्ति 
केवल संसद के प्रस्ताव पर ही हो सके | मुख्य न्यायाधिपति की मन्च्रणा 
से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के श्रन्य न्यायाधीशों की नियुवित करे भौर 
प्रान्तीय न्यायालय जिलों तथा श्रन्य न्यायालयों की स्थापना करेंगे। इस 
तरह से श्रपने प्रबन्ध में पुर्ण स्वतन्त्रता मिल जाने से न्याय-तन्त्र की 
स्वतन्त्रता भी निश्चित हो जायगी । 

विश्व-शासन--मनुष्य में समस्त धिद्व को एक ही शासन में लाने 
की भावना भ्रादिकाल से विद्यमान है । प्राचीन भारत के चक्रवर्ती सम्नाठ, 
सिकन्दर भ्रौर चंगेज़ जैसे महान्‌ विजेता, श्रौर हिटलर जैसे दुस्सहासी 
श्राक्रान्ता--सभीने किसी-स-किसी प्रकार इसे साकार करने की चेष्टा 
की थी।. 

बीसवीं सदी में ऐसी व्यवस्था के निर्माण की दिश्या में पहला कदम 
प्रथम विदव-युद्ध के बाद उठाया गया था। राष्ट्र-संघ (लीग श्रॉव नेशन्स ) 
की स्थापना इसी उदय से की गई थी कि वह संसार में शान्ति भर व्य- 
वस्था कायम रख सके । पर संगठन की श्राधारभूत कमजोरियों शौर 
इसके पास ठोस शक्तियों का अ्रभाव होने के कारण यह संस्था सफल न 
हो सकी । 

द्वितीय विद्व-युद्ध के पश्चात्‌ बनाया गया संयुक्त राष्ट्र-संघ (यू. 


बनना 
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एन. भ्रो.) एन बातों में पिछले राष्ट्र-संघ से भ्रधिक श्रच्छा है, भौर विश्व 
के गुटों में बंटे होने श्रौर अविश्वास और भय के वातावरण के बावजूद 
इसने अपने श्रभिकरणों तथा श्रन्य संस्थाश्रों के द्वारा मानव-जाति की 
बड़ी सेवा की है । 
इस प्रकार विश्व-व्यवस्था तथा विश्व-शान्ति को बनाये रखने के 
उद्देश्य से निमित ये सभी संस्थाएं मनुष्य की उसी पुरानी श्रांतरिक भावना 
के कारण ही हैं, जिसके भ्रन्तगंत श्रादिकाल से कई व्यक्तियों ने संसार को 
एक व्यवस्था में लाने के प्रयास किये थे । 
पर इन संस्थाओं की श्राधारभूत कमजोरी यह है कि सदा से इनपर 
चलशाली राष्ट्रों की प्रभूता जमी रही है। इन महान्‌ राष्ट्रों की परस्पर 
विरोधी भावनाश्रों के रहते विश्व-शान्ति श्रौर विश्व-व्यवस्था की कल्पना 
नहीं की जा सकती | जवतक विभिन्न राष्ट्रों के पास अ्पने-पपने सैन्य 
तथा भ्रस्त्र बल रहेंगे, ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकेगी । श्तः जबतक 
भ्रखिल विश्व के स्तर पर किसी ऐसी संस्था का निर्माण नहीं होता, जो 
सभी राष्ट्रों की प्रतिनिधि हो, तबतक इस उद्देश्य से स्थापित की गई 
कोई भी भ्न्तर्राष्ट्रीय संस्था सफल नहीं हो सकेगी । पंचायती योजना के 
प्रनुसार निर्मित विश्व-प्तंघ को संसार का प्रत्येक राष्ट्र कुछ भ्रधिकार 
प्रदान करेगा। ये श्रधिकतर बहुत-कुछ उन्हीं श्रधिकारों जैसे होंगे जैसे कि 
इकाइयों में शान्ति और व्यवस्थां बनाये रखने के लिए धौर उनके पार- 
स्परिक सम्बन्धों को भ्रच्छा रखने के लिए संघीय शासन के देशों में उनके 
केन्द्र को प्राप्त होते हैं। संघीय शासन में सेना केवल केन्द्र का विषय होता 
है। विश्व-संध के सदस्य अ्रपने-भपने देश के भ्न्दर श्रपती-प्रपनी सुरक्षा 
के लिए तो सेना रख सकगे, परन्तु दूसरे देश में प्रविष्ट होनेवाली सेना 
इसी संस्या के श्रधीन रहना चाहिए । इन शवितयों से सम्पन्न संस्था हो 
प्रभावशाली हो सकती है । यह संस्था वाकायदा निर्वाचित होनी चाहिए। 
हर देश की संसद प्पनी जनसंस्या के झ्ाधार पर शपने प्रतिनिधि विश्व- 
शासनमण्डल में भेजे। वह मण्डल धपनी एक संचालक परिपद्‌ निदृक्‍्त 
फरे । इससे एक पूर्ण रूपेण प्रतिनिधि विश्व-संस्था का निर्माण सम्भव हो 
सकेगा । ऐसा विश्व-शासनदकाल वस्तुतः प्रामों का प्रतिनिधि होगा । जर 
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तक ऐसी प्रतिनिधि और प्रभावशाली संस्था नहीं वनती, तवतक विद्व- 
कल्याण के सपने पूरे होने सम्भव नहीं। जब एक ऐसा तन्‍्त्र निरभित हो 
जायगा तब शने:शर्नः श्रहिसात्मक विचाराघारा नीचे से विकसित होती 
तथा पनपती हुई ऊपर को बढ़ेगी । श्रधिक-से श्रधिक श्रधिकार ग्रामों को 
मिलते जायंगे श्रौर एक शासन-निरपेक्ष समाज की घारणा से क्रियान्वित 
होनेवाले लक्ष्य तक पहुंचना सम्भव हो सकेगा। शासन-निरपेक्ष समाज 
की रचना शासन-विहीन समाज की घारणा से इस बात में भिन्‍न है कि 
शासन-निरपेक्ष समाज में शासन केवल इसलिए छोप रहता है कि कोई 
व्यवित, दल अथवा राष्ट्र शवित हथियाने का प्रयत्न न कर सके । 

स्पष्ट है कि इनमें से कई प्रस्ताव ऐसे हैं, जो सामान्य पाठक को भ्राज 
भ्रदूभुत तथा श्रव्यावहारिक लग सकते हैं । परन्तु हर नई विचारघारा 
झारम्भ में ऐसी ही लगती है। पंचायत-राज की इस धारणा के पीछे 
सदियों का भ्रनुभव है । यह व्यवस्था श्राज की उथल-पुथल की दुनिया के 
सामने प्रगति, शान्ति श्रोर सुख का एक व्यावहारिक नवजा प्रस्तुत 
करती है। 

श्राज पंचायत-राज हमारे देश का जयघोष है । इस दिल्या में नए- 
नए प्रयोग हो रहे हैं। हर राज्य इसे सफल बनाने की चेष्टा में है । 
श्री जयप्रकाश नारायण के निबन्ध ने तो विश्व-भर का ध्यान इस झोर श्राक- 
घित किया है। इस पुस्तक के श्रगले श्रध्यायों में इस दिल्या में जो हुआा 
है तथा जो होनेवाला है, उस पाठकों के समक्ष रखने का प्रयत्न किया 
गया है । 

पंचायत-राज एक ऐसी कल्पना है, जो विश्व के सामने लोकतन्त्र का 
एक नया वास्तविक दृष्टिकोण रखने जा रही है। इसका पूर्ण व्यक्त 
रूप श्रभी विकसित होने को है । श्रत: हर देशवासी का कत्तेव्य है कि 
वह इसपर सोचे, विचार करे श्रौर उन विचारों को जनता के समक्ष 
रखे ताकि इसके विकास काये में शासन तथा नेताश्रों को सहायता मिले । 
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इतिहासकार श्रादिमकाल को ही पुराणों का 'सतयुग' बहते हैं। 
महाभारत में सतयुग के बारे में कहा गया है कि सतयुग में सब 
लोग ब्राह्मण ये। कोई वर्ण-भेद नहीं था । हरेक व्यक्ति अपने 
धमं-कत्तंव्य का पालन करता था। श्रपराध नहीं होते थे। राजा की 
परिपाटी से लोग उस समय भ्रपरिचित थे। दण्ड देने की कोई भाव- 
दइयकता नहीं पड़ती थी भौर न ही कोई दण्ड देनेवाला होता धा। 
कालान्तर में समाज में विकार उत्पन्न हो जाने के कारण ही वर्णो की 
उत्पत्ति हुई । इसी तरह से यह भी वर्णन भाता है कि विवाह की कोई 
ऐसी वंध प्रणाली नहीं होती थी, जैसी कि झ्ाज हमारे यहां प्रचलित है। 
राजा की संस्था के प्रादुर्भाव का कारण बताते हुए महाभारत में लिखा 
है कि एक. ऋषि ने दूसरे ऋषि की पत्नी से बलात्कार किया। उस झप- 
राध को सत्यकेतु ने सामाजिक भ्रपराध ठहराया झोर ऐसे सामाजिक 
धपराधियों को दण्ड देने के लिए राजा की सस्‍्था का निर्माण किया गया । 
राजा का जन्म 

राजा की संस्था की स्थापना करते हुए बाहा गया हैं कि किसी 
व्यकित के व्यवस्थापका न होने के कारण पश्ार्यावर्त में दुराचार घौर 
धव्यवस्था फेल गई झोर सामाजिक नियमों की ध्वहेलना ठथा उपेक्षा 
की जाने लगी। परिणामस्वरूप धार्य जाति की रक्‍त-शुद्धता नष्ट हो गई 
धौर कई धनाय॑ ध्ाय॑ जाति में मिश्रित हो गये । इस वर्णसंकरता से 
प्रचलित मान्यतादों तथा धारणाप्नरों को व्याघात पहुंचने लगा । इन सद 
कारणों से एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की धावश्यकता घनुनव की 
ल- 


जाने लगी, जो समाज में फिर से ध्यवस्या स्थापित झार सके घोर पः 
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स्वरूप राजा का जन्म हुप्ता। परन्तु ध्रार्य राज्य-शासन-प्रणाली में राजा 
के राज्य करने का नंसगिक श्रधिकार कभी नहीं माना गया। राजा को 
आयं-नियमों के अनुसार दिये गए श्रधिकारों के प्रतिरिकत अ्रन्य कोई 
अधिकार प्राप्त नहीं होता था। यदि राजा भी शआआर्य॑-नियमों की भ्रवहेलना 
या निरादर करता था, कोई श्रनधिकार चेष्टा करता था तो मन्श्रिमण्डल 
अथवा वृहत्‌ राज्य-सभा द्वारा उसपर जुर्माना किया जा सकता था 
उस काल में राजा से तात्पयं एक ऐसे नेता से था, जो श्रपनी प्रजा का 
रंजन करने में, उसका पालन-पोपण तथा रक्षा करने में समर्थ हो । राजा 
शब्द की परिभाषा करते हुए यह लिखा गया है कि--य: प्रजा: रंजयति 
स एवं राजा नेतर:।” 
विश:, समिति और सभा 

प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि उस काल में जनता की समि- 
तियों के द्वारा ही शासन-कार्य चला करता था। यह समिति वस्तुतः उस 
क्षेत्र के निवासियों के द्वारा निर्वाचित सभा होती थी। वेदों में इस समिति 
को विश्व: कहां गया है। इस समिति का एक कार्य राजा का चुनाव भी 
हुंआा करता था। यह समिति एक राजा के स्थान पर दूसरे राजा का 
चुनाव भी कर सकती थी। इस प्रकार वैधानिक दृष्टिकोण से इस समिति 
को पूर्ण भ्रधिकार प्राप्त थे। राजा का यह कत्तंव्य था कि वह समिति की 
बैठकों में उपस्थित रहे । यदि राजा समिति की बंठक में उपस्थित नहीं 
होता था तो उसको जनरंजक नहीं माना जाता था। उस क्षेत्र में रहने- 
वाले सभी व्यक्ति इस सभा के सदस्य होते थे श्र ये सदस्य किसी एक 
सदस्य को निर्वाचन द्वारा चुनकर उसको उस समिति में अपने प्रतिनिधि 
के रूप में भेजा करते थे । हर गांव में एक नेता होता था, जिसको 
“गग्रामणी' कहा जाता था। समिति एक स्थानीय संस्था थी । बाद में 
इसीको “परिषद कहा जाने लगा। 

समिति के अतिरिक्त 'सभा” नामक एक ओर संस्था थी। सभा में 
स्वतन्त्रतापूर्वक विवाद चलते थे झौर जो निश्चय सभा या समिति में हो 
जाता, उसका पालन सबके लिए श्रनिवाय्य समझा जाता था। परन्तु यहें' 
बमिश्चयपूर्वक' नहीं कहा जा सकंता कि समिति 'तथा सभा का परस्पर 
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सम्बन्ध किस प्रकार से श्रायोजित किया जाता था। सभा के प्रधान को 
सभापत्ति कहा जाता था। इसमें सन्देह नहीं कि सभा एक उच्चकोटि की 
संस्था थी धर निर्णयात्मक कार्य किया करती थी । 

इन बातों से पता लगता है कि प्राचीन भारत में घासन-प्रवन्ध करने 
के लिए निर्वाचित संस्थाएं हुआ करती थीं। यही नहीं, घामिक कार्य के 
लिए भी संस्थाएं थीं, जोकि 'विदथ' के नाम से पुकारी जाती थीं। देश- 
रक्षा के लिए जो लोकप्रिय संस्था थी, उसे उस समय 'सेना' कहा 
जाता था। 

समय के साथ-साथ लोकतान्त्रिक पद्धति पर झाधारित इन संस्थाद्रों 
का विकास होता गया। शिक्षा, भ्रथं, व्यापार श्रौर न्याय आदि कार्यों के 
लिए भ्रनेक स्वशासित संस्थाएं विकसित होती गई । ये संस्थाएं धीरे-धीरे 
ग्राम-क्षेत्रों के श्रन्दर शासन के सारे प्रबन्ध-कार्य को करने लगीं भौर 
समाज का एक झावश्यक भंग बन गई। 

इन संस्थाश्नों को सम्पत्ति प्राप्त करने, रहन करवाने तथा रहन रखने 
के पूर्ण अधिकार होते थे । ये संस्थाएं भारी श्रपराधों को छोड़कर ग्राम- 
क्षेत्र में न्याय का कार्य भी करती थीं । इसके अलावा भूमि प्राप्त करना, 
अनाज संग्रह करना तथा जनता के सेवा के कार्य भी इन्हींके द्वारा किये 
जाते पे । इनको श्रम प्राप्त करने का झधिकार भी था और जलाशयों, 
उद्यानों, सिचाई के साधनों, नहरों तथा पथों की देखभाल का प्रवन्ध भी 
इनके ही भ्रधीन हुआ करता घा । भ्काल तथा श्न्न-संकट के समय इनको 
जनता की सहायता करने तथा खजाने से ऋण लेने का अधिकार था 
शोर कई बार तो ये अभ्रपनी सम्पत्ति बेचकर भी जनता की सहायता करती 
थीं। ये संस्पाएं झपने उत्तरदायित्त्वों को निभाने में सर्देव सतर्क रहा 
फरती यीं झोौर ग्रामीणों को डाकुद्चों तथा शन्नुप्ों से भी दचाती दीं। 

इन प्राम-सभाश्नों के निर्णय को न माननेदालों को ग्राम-द्रोही कहा 
जाता था। उस क्षेत्र के समस्त करों को सरकार ढो देने की जिम्मेदार 
भी इन्हीं संत्याधों पर हुमा करती थी। इनके हिसाद की देखभाल तथा 
पड़ताल शासन के कर्मचारी किया वरते पे घौर इनदेः सदस्यों बो धपने 


कत्तंव्य की झवहेलना पर दण्ड दिया जाता पा । हट 
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ग्राम-सभा को, जिसे 'महासभा” कहा जाता था, गांव के प्रवन्ध के 
पृर्ण श्रधिकार थे। कहीं-कहीं इन सभाश्रों के पास श्रपने भवन भी होते 
थे श्रौर बाकी स्थानों पर इसकी बैठकें मन्दिरों में हुआ करती थीं। हरेक 
कार्य के लिए छोटी-छोटी समितियां बनाई जाती थीं। समिति के प्रधान 
को 'महापुरुष' कहा जाता था। यह समितियां जलाशयों, उ द्यानों, न्याय, 
घन-धान्य, मन्दिरों तथा कृषि श्रादि का प्रवन्ध किया करती थीं। 
ग्राम-सभा के चुनाव के लिए ग्राम को दस क्षेत्रों में बांदा जाता 
था। हरेक चुनाव-क्षेत्र के निवासी एकन्र होकर इस समिति में रखे जानें 
योग्य व्यक्षिययों की सूची तैयार कर लेते थे । साधारणतः ३४५ से ७० 
साल की श्रायुवालों को ही इस कार्य के योग्य समझा जाता था। इसके 
साथ शिक्षा तथा सम्पत्ति-सम्बन्धी योग्यता भी देखी जाती थी । उन 
व्यक्तियों को, जो कभी पिछली समिति में नियुक्त हो चुके हों शोर 
जिन्होंने हिसाव श्रादि में कुछ गड़बड़ की हो, या जिन्होंने पांच बड़े पापों 
में से कोई पाप किया हो, उन्हें इन समितियों में रखे जाने योग्य नहीं 
समभा जाता था । ऐसे प्रस्तावित व्यक्तियों में से समितियों के लिए 
चुनाव होता था। श्रौर श्रनुभव तथा शिक्षा के श्रनुसार उन्हें समितियों 
का कार्य सौंपा जाता था । 
राजा प्रजा का सेवक 
प्राचीन भारत में राजा का शासन करने का दँवी भ्रधिका र नहीं माना 
जाता था। उसे प्रजा का सेवक ही माना जाता था। राजा को केवल वही 
श्रधिकार प्राप्त थे, जो कि कानून के द्वारा प्रजा की शोर से दिये जाते 
थे। राजा पर जुर्माना किया जा सकता था श्रौर मन्त्रिमण्डल या स्वयं 
जनता की स्वतन्त्र सभा बुरे राजा को पद्च्युत भी कर सकती थी। 
इसके अश्रतिरिक्‍त राज्य-कत्तंव्यों की श्रवहेलना करने श्रथवा कानून के 
विरुद्ध आचरण करने पर भी उसको हटाया जा सकता था। वास्तव में 
राजा का स्थान ग्रामणी (ग्राम-तभाधिपति) से अ्रधिक नहीं था । कोई 
भी राजा मन्त्रिमण्डल के बिना कार्य नहीं कर सकता था। रामायण में 
भी झ्राठ मन्त्रियों के एक मन्त्रिमण्डल का जिक्र श्राता है। मन्न्रिमण्डल 
में एक मुख्यमन्त्री भी होता था, जिसको प्रधान कहा जाता था। इस 
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प्रकार यह कहना धत्युक्ति न होगा कि भ्ाय॑ भारत में जिस लोकतान्त्रिक 
शासन-पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ, उसकी मौलिक संस्था भारत के ग्रामों 
में ही उत्पन्न हुई । 

भारत की प्राचीन शासन-पद्धति के सम्बन्ध में यूरोपीय विद्वानों ने बड़े 
परिश्नषम के साथ खोज की है । इनमें से श्री ई० वी० हैवेल का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। हैवेल के श्रनुसार, “झाय॑ प्रजातान्त्रिक पद्धति से 
अपना शासन-कार्य चल ते थे । प्रजातन्त्र की झ्राधार-शिला ग्राम थे। 
प्रदेश की रक्षा झौर जीवनोपयोगी वस्तुश्रों की उपलब्धि सुगमता से हो 
सके, इसके लिए एक या कई ग्रामों को मिलाकर एक संघ बना दिया 
जाता था। सारा प्रदेश राजा के श्रधीन होता था । राजा का पद दो 
प्रकार से प्राप्त होता था--(१) निर्वाचन से, (२) वंशानुक्रम से । 
परन्तु किसी भी सूरत में राजा को शभाये-परम्परा पर बने नियमों के 
विरुद्ध नहीं जाने दिया जाता था। 

“जनता के प्रतिनिधियों की एक वृहत्‌ चभा हर साल झपनी एक बंठक 
करती थी, जिसमें ग्राम-परिषद्‌ के लिए पांच सदस्य चुने जाते पे, जो 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से समाज के पांच भ्रावश्यक तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करते 
थे, ताकि ग्राम का शासन पूर्णतया पधाये-पद्धति के श्रनुसार चलाया जा 
सके । सदस्य निर्वाचन से चुने जाते थे । परन्तु कई बार, राजा के समान, 
बाई परिवारों को वंशगत सदस्यता का भ्रधिकार भी दे दिया जाता घा। 
लेकिन जब भी कोई श्रपने कत्तंव्य से विमुख होता था तो उसका यह 
झधिकार छीन लिया जाता था। वंशानुयत सदस्यता का धधिकार होने 
से कई बार वृहत्‌ सभा केवल परामछंदात्री मात्र ही रह जाती थी, परंतु 
फिर भी जनता के श्ृधिकारों की रक्षा के लिए सभा की राय झपना एकः 
महत्वपूर्ण स्थान रखती थी । यहांतक कि मौयंकाल में राज्यशासन वा 
भार राजा में केन्द्रित हो जाने पर भी एन सनाथों की राय को बड़े धादर 
की दृष्टि से देखा जाता था ।” 

ऊपर के एस संक्षिप्त वृत्तान्त से यह नजी-दांति स्पष्ट हो जाता है 
कि प्राचीन भारत में शासन विकेन्द्रित था घौर वह द्राम-पंचादतों वे 
हाथ में था। घ्रठः यदि यह कहा जाय कि यह सत्ता दाद में राड्ाघों या 


६० पंचायत-राज 


स्रीय शासन को मिली, तो कोई श्रत्युक्ति न होगी। श्रन्य देशों में भी 
मानव बहुत-कुछ इसी तरह से श्रसम्यता से सम्यता की भ्रोर बढ़ता गया। 
आरम्भ में परिवार पर परिवार के वृद्ध व्यक्ति का नियन्त्रण था श्रीर 
परिवार-सम्बन्धी सभी कार्यों का वह सर्वे-सर्वा माना जाता था। इस प्रथा 
के चिह्न श्रभी तक मिलते हैं । लेकिन शुद्ध, स्पप्ट तथा पद्धति के रूप में 
पंचायत-राज के श्रारम्भ का श्रेय भारतवर्ष को ही है। भारत में इन 
संस्थाओं का संगठन एक वैज्ञानिक ढंग से श्रध्ययन तथा श्रनुसंधान का 
'फल था। ये ग्राम-सभाएं क्षेत्रों में संगठित थीं और क्षेत्र मण्डलों में ग्रंथित 
श्रौर समस्त देश इसी प्रकार से एक सूत्र में बंधा हुआ था । 
प्राचीन भारत में पंचायतें 
हम देख चुके हैं कि भारत में ग्रामराज की प्रथा का किस प्रकार 
उदय श्रौर विकास हुझ्ना । ग्रामराज्य का यह संगठन झौर ग्रामों की यह 
स्वतन्ध्ता समय के साथ-साथ श्रौर श्रधिक पनपती श्रौर विकसित होती 
गई । रामायण में इनका वर्णन जनपदों के नाम से श्राता है । महाभारत 
काल में भी इन संस्थाओं को पूरो स्वायत्तता प्राप्त थी। वैदिककालीन 
तथा उत्तर वैदिककालीन इतिहास के श्रवलोकन से यह बात स्पष्ट हो 
गई है कि प्राचीन भारत का प्रत्येक ग्राम एक छोटा-सा स्वायत्त राज्य 
था। इस प्रकार के कई छोटे-छोटे गांवों के छोटे-छोटे प्रादेशिक संघ मिलकर 
बड़े संघ वन जाते थे। संघ पूर्णतः स्वावलम्बी थे तथा एक-दूसरे से बड़ी श्रच्छी 
तरह जुड़े हुए तथा सम्बन्धित थे। वास्तव में उनका संगठन इतना मजबूत था 
कि उसने एक सुदृढ़ दुगे की भांति विदेशी श्राक्रमणों से हमारे देश की 
संस्कृति की रक्षा की । श्राक्रमणका रियों के रेले-के-रेले हमारे देश पर 
श्राते रहे, कई विदेशी जातियां यहीं बस भी गईं, पर हमारे ग्राम-संगठन, 
हमारी संस्कृति श्र हमारी परम्परा पर उनका कोई खास प्रभाव नहीं 
पड़ा । देश के क्रमिक इतिहास के श्रभाव के कारण इनके विकास 
का क्रमबद्ध वृत्तान्त नहीं मिल पाता, परन्तु बौद्ध-काल के संघों 
की कार्य-पद्धति का जो दशंन मिलता है, उसपर ग्रामराज की प्रथाश्रों 
की स्पष्ट छाप है । इन संघों की कार्य-पद्धति का वर्णन करते हुए हैवेल 
लिखता है--- 
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“इन संघों की बैठकों में सदस्य पदानुसार निश्चित जगहों पर बैठते 
थे। इन स्थानों का निर्धारण झ्ासन प्रज्ञापक किया करता था। प्रधान 
इस घोषणा से कार्यारम्भ करता--'अ्रादरणीय संघ मुझे श्रवण करे शौर 
यदि संघ को समयोचित प्रतीत हो तो कार्य भी करे--संघ के श्रागे यह 
प्रस्ताव है ।! प्रस्ताव पढ़े जाने के पश्चात प्रस्तावक उसका श्राणय सम- 
माता था| जिन्हें प्रस्ताव से विरोध होता था, वे बहस करते भ्रौर धपनी 
बात रखते थे। फिर प्रधान पूछता था कि कया प्रस्ताव स्वीकार है। तोन 
बार ऐसा करने पर यदि कोई विरोध न होता तो प्रस्ताव स्वीकृत समझा 
जाता था, श्रन्यथा मत लिये जाते । निर्णय बहुमत से होता था । परन्तु 
यह भ्राधुनिक समय का बहुमतवाद नहीं था। बोद्ध संघ तथा घार्यो की 
सभा पर घलिखित परन्तु परम्परागत नियमों झौर भ्रथाप्नों का बड़ा 
प्रभाव था । जब धर्म के विषय पर कोई विवाद होता तो धर्मसंघ के वृहत्‌ 
प्रधिवेशन का निर्णय मान्य होता था। वृहत्‌ श्रधिवेशन का बुलाया जाना 
बहुत महत्वपूर्ण घटना होती थी। वशाली तथा राजगृह के ऐसे झ्धिवेशनों 
का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। संघ की साधारण बैठकों में मत-निर्णायक 
श्रथवा मध्यस्थ निर्णायक भी चुन लिया जाता था, जिसका निर्वाचन उसके 
त्याय, ज्ञान तथा सदाचार के य्रुणों पर निर्भर होता था । यह हरेक निर्णय 
पर दिये मतों की भली प्रकार जांच करता था झोौर ऐसे निर्णयों को 
धर्वेध घोषित करता, जो धर्म-विरुद्ध होते । इस प्रकार भारत की शासन- 
पद्धति मध्यस्थ-निर्णय तथा बहुमत का मध्यवर्ती मार्ग था ।” 

वौद्ध-संपों के शासन की प्रणाली वस्तुतः भारत की प्राम-पंचायतों 
तथा ग्राम-संघों से ही ली गई थी। भारत पर सिदनन्‍्दर महान्‌ तथा धन्य 
यूनानी झ्लाक्षमणकारियों हारा निमित यूनानी स्मारकों से भी इस दात 
वा पूर्णस्पेण समर्थन होता है कि प्रामों के पंचायती संगठन पूर्णतया एप्ट 
थे धौर प्रामों की ह॒काशयों को पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त पी । 

मोयंकाल में नो ग्राम-एकाहयों को स्वायत्तता प्राप्त रही, तथापि 
हैवेल दे कपनानुतार चाणक्य (कौटिल्य) इन स्वतन्धता तथा पृषदः 
छोटी-छोटी एकाइयों को देश की राजनतिवा सत्ता हे ह्ास दा दारए 
मानता घा। यह ठीक है कि उसने घपनी प्रसिद्ध एस्तर झप॑शार्द्र में 





ध२ पंचायत-राज ' 


इनका कोई विज्ञेप वर्णन नहीं किया है, परन्तु चन्द्रगुप्त के दरबार में 
रहनेवाले यूनानी राजदूत मंगस्थनीज़ के वृत्तान्त से उसके बारे में काफी 
सामग्री मिलती है। मंगस्थनीज़ के वृत्तान्त से उस समय के नगर-प्रशासन 
तथा ग्राम-प्रशासन पर खासा प्रकाश पड़ता है। नगरों का प्रशासन भी 
पंचायती प्रणाली से ही होता था, श्रोर तत्कालीन पाटलिपुत्र का प्रशासन 
उसकी सफलता का सूचक है । 

मंगस्थनीज़ के भ्रनुसार नगर-प्रशासन भी ग्राम-प्रशासन की भांति 
ही होता था। नगर का शासन एक निर्वाचित संस्था के हाथ में होता 
था, जिसमें ३० सदस्य होते थे । सदस्य छः समितियों में विभक्‍त होते 
थे । प्रत्येक समिति श्रलग-अप्रलग विपयों का प्रबन्ध करती थी । 
कुछ विषय भवद्य ऐसे थे, जो सीधे राजकीय नियंत्रण में होते थे । 
पहली समिति उद्योगों का प्रबन्ध करती थी । दूसरी यात्रियों और 
विदेशियों की देख-रेख करती थी तथा उनके पश्लावास, भोजन, 
झ्ोपचारिक सहायता श्रादि का प्रवन्ध करती थी। यह समिति उनके 
रहन-सहन का भी ध्यान रखती थी श्रौर वापसी के समय श्रावश्यकता 
पड़ने पर उनकी सहायता भी करती थी । विदेशी यात्री की मृत्यु होजाने 
पर यह समिति उसकी सम्पत्ति को उसके घर तक पहुंचाने तथा श्रन्तिम 
क्रिया श्रादि का भी प्रवन्ध करती थी । तीसरी समिति जन्म-म रण के श्रांकड़े 
रखती थी। चौथी का काये व्यापार की देख-भाल तथा निरीक्षण था । 
इस समिति के सदस्य नाप-तोल के बाटों की भी देखभाल करते थे भ्ौर 
इस वात का ध्यान रखते थे कि उत्पादव खुले बाजार में बिके। पांचवीं 
समिति वस्तुश्नों के निर्माण का श्रबन्ध, निरीक्षण तथा देखभाल करती 
थी। यह समिति इस बात पर भी ध्यान रखती थी कि नई तथा पुरानी 
वस्तुएं अलग-अलग बेची जाय॑ । छठी समिति वस्तुओं के विक्रय मूल्य का 
दांश शुल्क की तरह एकत्रित करती थी। 

इसी प्रकार कृषि तथा पशु-वंद्योन्तति की शोर विशेष ध्यान दिया 
जाता था। च्याय का क्रम इस प्रकार था कि प्राथमिक न्याय के अधिकार 
पंचायतों को होते थे। उसके बाद न्यायाधीश्ञों के पास बाद जाते थे । 
हर न्यायालय में तीन न्यायाधीश होते थे । अपील छः न्यायाधीश सुनते थे । 
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श्रादर्श ग्राम-संगठन के बारे में चाणवय ने श्रपने “अर्थशास्त्र” में 
लिखा है कि ग्राम में सौ से लेकर पांच-सौ तक क्ृपि-व्यवसाय में रत 
परिवार होने चाहिए। ग्राम की जमीन एक-दो कोस तक होनी चाहिए। 
जमीन का बंटवारा पहाड़ों तथा वनों के श्रनुपात से ही होना चाहिए । 

पर श्राठसी पग्रामों के संगठन के लिए एक स्थानीय दुर्ग निर्मित होना 

चाहिए, चारसो ग्रामों के लिए एक द्रोणमुख। सौ ग्रामों के लिए एक 
खारवाटिक तथा दस ग्रामों के लिए एक संग्रहन। कृषि-भूमि कर पर 
कृषक को केवल उसके जीवन-काल के लिए ही दी जानी चाहिए भौर जो 
भूमि कृषि-योग्य नहीं हो श्रौर किसान उसको क्ृपि-योग्य बनाये तो वह 
भूमि उससे छीनी नहीं जानी चाहिए। यदि कोई श्रपनी भूमि ठीक तौर 
पर काएत नहीं करता या उसे बंजर छोड़े रखता है तो वह उससे छी न- 
कार काश्त के लिए भ्नन्‍्य कृषकों को दे दी जानी चाहिए। 

वास्तव में चाणक्य की धारणा का यह आदर्श ग्राम-संगठन गुप्त 
साम्राज्य में ही भ्रधिक फलीभूत हुआ । चीनी यात्री फाह्मान तत्कालीन 
ग्राम्य संगठन से बहुत प्रभावित हुआा था। अपने वृत्तान्त में वह लिखता 
है---“ग्रामों का संगठन धाथिक तथा रक्षात्मक स्वावलम्बन के विचारों 
पर भाधारित होता है । यह ग्राम-राज्य का ही प्रत्यक्ष फल है। वे लोग 
स्वेच्छा से वन्धुता के नियमों का पालन करते हैं धोर बड़े शान्तिप्रिय 
तथा उनन्‍नतिशील हैं ।” 

ग्रामों में न्याय भी ग्राम-पंचायतों के द्वारा ही हुआ करता था। 
ग्राम-न्याय-पंचायतें छोटे-छोटे मुकहमों के फैसले किया करती थी । इनके 
ऊपर धन्य न्यायालय हुथा बारते थे, जिनमें देश के उच्चकोटि के न्याया- 
घीश बैठते झौर धपनी कचहरी जिलों तथा मण्डलों के झुस्य स्थानों पर 
किया करते पे। गोप (ग्रामपति) अपने ग्राम के वासियों का रजिस्टर 
रखता था, जिसमें गांव की भूमि, प्ाय, पशुधन तथा दाठव्य कर थो 
वहां के जन्म, मृत्यु झ्रादि के धांकड़े होते पे । 

भारत के प्राचीन पंचायती जीवन के बारे में घराष्टरनिक सार्शवाद! 
विचारधारा के प्रवरतंदा काले मादरं ने ध्पनी सदसे प्रसिद्ध एस्तदः 'पू्ी 
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भारतीय ग्राम-समुदाय धार्मिक ढंग की सांकझी मिलकियत तथा किसान 
और मजदूर के श्रम-विभाजन के सिद्धान्त पर भाधारित हैं। ये ग्राम-समुदाय 
श्रपने-भापमें परिपुर्ण तथा श्रात्म-निर्भ र हैं । इनके उत्पादन-क्षेत्र का विस्तार 
सैकड़ों से लेकर हजारों एकड़ों तक पहुंचता है। श्रधिकतर उन्हीं वस्तुम्नों का 
उत्पादन किया जाता है, जो ग्रामवासियों की श्रावश्यकता की पूर्ति करती 
हों । केवल उत्पादन के लिए ही उत्पादन नहीं किया जाता । इससे श्रम- 
विभाजन में जो बुराई हैं, इससे ये संस्थाएं बची हुई हैं। परन्तु कहीं-कहीं 
भारतीय समाज में भी यह रोग प्रविष्ट हो रहा है । भारत के विभिन्‍न 
विभागों में, श्रावश्यकता के भ्रनुसा र विभिन्‍न प्रकार के ग्राम-समुदाय पाये 
जाते हैं। भूमि संयुक्त रूप में काइत की जाती है श्रौर उपज प्रत्येक परिवार 
में बांद दी जाती है । इसके भ्रतिरिवंत लोग सहायक धन्‍न्धे के रूप में कताई- 
बुनाई का कार्य भी करते रहते हैं। एशिया के समाज में जो सुदृढ़ता, संगठन 
तथा स्थायित्व पाया जाता है, उसका सुरुय श्रेय इन स्वावलम्बी ग्राम- 
समुदायों की उत्पादन-प्रणाली को ही है । वहां के राज्य टूटते रहे हैं, शाही 
खानदान बनते-विगड़ते श्रौर मिटते रहते हैं, परन्तु वहां के ग्राम के समाज- 
समुदाय पर इन तुफानों, श्रांधियों, क्रान्तियों तथा परिवतेनों का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । वे श्रपनी उसी सनातन गति से चलते रहते हैं ।”' 
उस समय का सामाजिक जीवन भी बड़ा मनोरंजक तथा श्राकर्षकः 
था। ग्राम के जीवन में वहां के मन्दिर का बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता था । 
सभी मेले तथा उत्सव मन्दिर के श्रास-पास ही होते थे। ये मेले साल-के-साल 
लगते थे श्रौर इनमें विभिन्‍न जातियों के लोग परस्पर निकट सम्पर्क में 
श्राते तथा विचारों का आदान-प्रदान करते थे। ये मेले उस समय यूरोप के 
देशों में होनेवाली प्रदशनियों का ही प्रतिरूप थे। गांव के जीवन में पर्यटक,. 
गायक तथा नाटक और रामलीला-मण्डलियां मनोरंजन तथा श्राकर्षण 
उत्पन्न करती थीं । इनके श्रतिरिक्त भाट तथा मांगकर खानेवाले गायक 
गा-बजाकर गांव में एक नवजीवन पैदा कर देते थे। ये भोले-भाले ग्रामीणों 
के जीवन को सुन्दर तथा सौम्य बना देते थे। रामायण तथा महासारत की 
कथा को गा-बजाकर सुनानेवाले कथावाचक एक नया ही समां बांधते थे । 
रामायण तथा महाभारत के पात्रों ने भारत के ग्रामीणों के हृदय तथा 


भारत की पंचायत-प रम्परा ६५ 


मस्तिप्क को बनाने व संजोने में वड़ा भारी योग दिया है । ग्रामीण सरलता, 
सहृदयता तथा शतिथि-सत्कार का जो एक श्रादर्श रूप हम भारत के ग्रामों 
में पाते हैं, इसका बहुत सारा श्रेय इन्हीं पात्रों को है । 

ज॑सा कि पहले कहा जा चुका है ग्राम्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण 
वस्तु वहां की पंचायत या ग्राम-सभा हुप्नमा करती थी । पंचायत का साधा- 
रण श्र तो है पांच पंचों की सभा, परन्तु गणित का यह प्रतिबन्ध उन 
प्राचीन पंचायतों पर लागू नहीं होता था, जिनमें श्रवसर पांच से श्रधिक 
पंच भी होते थे। पंचायत ग्राम पर पूरी तरह शासन करती थी । ऐसा कहा 
जाता है कि यह पंचायत-प्रणाली भारत में श्रार्यों के श्राक्रमण से पूर्व भी 
प्रचलित थी । हिन्दू धर्म-शास्त्र पंचायतों के उद्धरणों से भरे पड़े है । महर्षि 
वाल्मीदि की रामायण में जनपदों का वर्णन झ्राता है, जो पचायतों का ही 
नाम है। हम देख चुके है कि सिकन्दर महान्‌ के झ्राक्रमण के समय भी 
पंचायतें भारत में श्रपना कार्य कर रही थीं । प्रसिद्ध यूनानी विद्वान मेंगस्प- 
नीज़ ने भी भारत में पंचायतों का उल्लेख किया है। उस समय पचायते 
बड़े महत्व वे; कार्य करती थीं श्रौर पंचायतें ग्राम्य-जीवन का ही नहीं 
प्रवितु समस्त भारतीय जीवन का श्रावश्यक अंग बन चुकी थीं । बांधों का 
बांधना, सड़कें बनाना, विश्वामगृह व त्तालाब बनाना, स्कूलों तथा मन्दिरों 
का निर्माण वरना, भ्रच्छे बीजों का संग्रह तथा ग्रामीणों मे वितरण झौर 
ग्रामीणों को श्राथिक सहायता देने के लिए धन-निधियों की स्थापना झादि 
सभी वार पंचायतों हारा किये जाते थे । 

ऐेन्द्रीय सरकार समय-समय पर इन पंचायतों की धन से सहायता 
करती रहती थी । वह उनके कार्यक्षेत्र को थौर धधिवार देकर विस्द्रत 
करती भी । पंचायत पद विभिन्‍न समितियों मे विभादित होकर वास 
किया करती पी। एन समितियों में स्चियां नी होती थी । इन समिदियों का 
सदस्य दनने के लिए यह झावर्यक था कि सदस्य निज-निशित शसवान में 
रहता हो, उसके पारा शूमि हो, जिसका दह बार 
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भांति परिचित हो श्रीर पिछले तीन वर्षो में किसी समिति का सदस्य न 
रह चुका हो | पहले समिति के हिसाव-किताब में गड़बड़ी करनेवाले तथा 
किसी संगीन प्रपराध में सजा भुगतनेवाले व्यक्तियों को समिति में नहीं 
लिया जाता था । पंचायतों का निर्णय रस्मी ढंग से हाथ खड़े करके बहुमत 
के प्रदर्शनमात्र से ही नहीं होता था, ्रपितु पारस्परिक विचार-विमशञं, 
तालमेल तथा सूझ-बूक के पश्चात्‌ सर्वसम्मति से होता था। इस कारण 
उस समय की सभाएं दलवन्दी के रोग से मुक्त थीं। सर ह॒वंर्ट रिजले ने 
इस प्रथा का वर्णन करते हुए लिखा है, “लोग एक प्रइन को लेकर बुद्धिमत्ता 
से उसपर सोचते, विचार-विनिमय करते भ्रौर उससे सम्बन्धित बातों पर 
सर्वागरूपेण टीका-टिप्पणी करने के उपरान्त वे किसी एक निश्चयात्मक 
निर्णय पर पहुंचते थे ) वहां वहुमत का कोई प्रइन ही उपस्थित नहीं होता 
था, क्योंकि वे सब एकमत होते थे। वहां श्रल्पमत भी नहीं था, वर्योंकि उन 
सबकी शांकाग्नों का पूर्णछपेण समाधान कर दिया जाता था और उनको 
एकमत बना लिया जाता था ।” 

पंचायतें दण्डस्वरूप किसीको कारावास में नहीं डाल सकती थीं भौर 
नहीगांव में जेलें होती थीं । पंचायतों का सबसे कड़ा दण्ड सारे ग्राम से 
तिरस्कृत किया जाना समभा जाता था। शभ्रौर जो व्यवित पंचायतों के 
निर्णय को नहीं मानता था, उसको ग्रामद्रोही समभा जाता था। समाज 
से उसका सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया जाता था श्रौर उसके साथ कोई भी 
व्यक्ति रोटी-बेटी का सम्बन्ध नहीं रखता था। उसको एक प्रकार से भछूत 
माना जाता था ॥परनन्‍्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने में भाते हैं, जबकि 
ऐसा करने की श्रावश्यकता पड़ी हो। साधारणतः लोग सामाजिक कतंव्यों 
के प्रति बड़े जागरूक होते थे और उनमें भ्रनुशासन के प्रति मान तथा 
प्रतिष्ठा थी । ु 

पंचायतों का चुनाव प्रायः वयस्क-मतदान के सिद्धान्त के अनुसार ही 
होता था, परन्तु कहीं-कहीं सदस्य मनोनीत भी किये जाते थे । 

प्रत्येक गांव को चुनाव के लिए ३० विभागों में बांद लिया जाता था 
और प्रत्येक विभाग के लोग अ्रपने-प्रपने वोट डालते थे। इन पच्चियों को 
वण्डल के रूप में बना लिया जाता था श्रौर जब दो व्यवितयों के मत बराबर 
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होते तो एक तीन साल के बच्चे से उनमें से पचियां निकलवाई जाती थीं । 
उन परचियों में जिन-जिनके नाम हों, उनको ही, ग्राम-पुरोहित पंचायत का 
सदस्य घोषित कर देता था । 

पंचायत याम की श्राधारशिला होती थी । इसके द्वारा ही श्राम का 
विधान बनता तथा उसकी उन्नति होती थी | ग्राम्यजीवन का कोई भी 
अंग पंचायत के कार्यक्रम से श्रद्वता नहीं रहता था। ग्राम की सफाई तथा 
जनहित-सम्बन्धी कार्यो की शोर पंचायत मुख्यतः ध्यान देती पी | उत्त 
समय को पंचायतें खेती की उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों का 
विस्तार करने का खास प्रयत्न करती थीं। हाल में ही एक लेख मिला है, 
जिससे पता चला है कि दक्षिण में, श्रहिरल ग्राम के सभासद चेयेरू नामक 
नदी के तट पर स्थित परशुरामेश्वर मन्दिर मे एकन्नित हुए भौर उन्होंने 
निश्चय विया कि भन्दिर को नदी की बाढ़ के उत्पात से बचाने के लिए 
पंचायत द्वारा यहांपर एक बांध बनवाया जाय। इसी प्रकार मैसूर के एक 
ग्राम में स्थानीय सभा द्वारा तालाब की ठीक रक्षा तथा देखभाल के लिए 
एक व्यक्ति के नियुक्त किये जाने के बारे में वर्णन भी मिलता है। चिंगल- 
पट जिले के उत्तर में भल्‍्लर स्थान से प्राप्त दशवीं शताब्दि के दो शिला- 
लेखों में ग्राम-सभाग्रों के संविधान तथा सभासदों के चुनने दाग स्िस्तर 
वर्णन है । 

जनहित के कार्यो में घनिक व्यक्षित तथा जन-सेवा मे रचि रखनेदाले 
सभी लोग योग दिया वारते पे । दान दिये गए घन का 
प्रबन्ध किया करती थी। निर्धन श्रमदान देकर पंचायतों के काम में सह 
योग देते थे । 

प्राचीन भारत का ग्राग्य-जीवन सरल, सहज झोर सम्पन्न पा। झपने 
में परिपूर्ण होने के कारण वह लोगों की झाधिक, सामाजिद तथा सांस्हतिद 
घावश्यवाताधों की भजी-भांति पूर्ति करता था । प्रसिद्ध पर्यंटवा ट्रेंबनियर 

धपनी १७वीं सदी की भारत-यात्रा में लिखा है--“प्रत्दे क ग्राम में 

मवसन, दूध, साग-सब्जियां, खांड तथा मिठाईयां प्रचुर माता में मिल जाए 
हैं, जो पग्रामों की सुस घोर समृद्धि बी परिदायवः हैं। दह छधारे छिझ्ता 


है--“प्रामों की एकता तथा सहयोग की भादना प्रशंसनीय है । प्रत्पेट ग्राम 
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अपने में एक छोटा-सा संसार है। वाहर की घटनाश्रों का ग्राम्य-जीवन पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्राम-निवासी अपने वल शभौर भगवान्‌ पर 
विश्वास रखते हुए अपने कामों में जुटे रहते हैं। भारत के ग्राम एक बड़े 
परिवार के समान हैं, जिनका हरेक सदस्य अपने क्ंव्यों से भली प्रकार 
परिचित है ।” 
ग्रामों के इन संगठनों की सफलता का रहस्य केवल यह था कि ग्रामीण 
अपने अधिकारों की श्रपेक्षा कतंव्यों की प्रधिक चिन्ता करते थे। इस तरह 
भारत के ग्रामों के संगठनों की परम्परा भारत में उत्पन्न हुई, पनपी भौर 
इसने दीघंकाल तक सफलता से देक्ष के ग्रामीणों को समृद्ध, सुसम्पन्न तथा , 
श्रात्मनिर्भर रखा । पंचायतों के कारण ही काफी समय तक विदेशी देश 
पर शअ्रपना श्राथिक प्रभुत्व जमाने में श्रसमर्थ रहे । 
मध्यकालीन भारत में पंचायतें 
यूं तो भारत पर समय-समय पर अनेक विदेशी आ्राक्रमणका रियों के 
श्राक्रमण होते रहे, पर सिंघ पर मुहम्मद-बिन-कासिम के श्राक्ममण के 
साथ भारत के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात होता है, जिसे मध्य- 
काल कहा जाता है। मुहम्मद-बिन-कासिम भारत पर श्राक्रमण करने- 
वाला पहला मुस्लिम सेनानी था। इसके वाद भारत पर दूसरे कई मुस्लिम 
विजेताश्रों के श्राक्मण हुए । 
भारत के मुस्लिम विजेताशों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है । 
एक श्रेणी में महमूद गज़नवी, तैमूर, नादिरशाह श्रादि श्राक्मणकारी 
भाते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य लूटमार था झौर जो अपने झ्राक्रमण और 
लूटने के चिह्न छोड़ वापिस चले गये। इन्होंने न तो इस देश में रुकने की 
ही कोशिश की और न श्रपने प्रतिनिधि आदि छोड़कर अपना शासनतन्त्र 
यहां चलाने की चेष्टा ही की। दूसरी श्रेणी के श्राक्रमणका रियों में कुतु 
बद्दीन ऐवक और बाबर जैसे विजेता शाते हैं, जिन्होंने इस देश पर विजय 
प्राप्त करने के बाद यहीं पर अपने साम्राज्य बनाये भौर खुद भी यहीं 
बस गये । दिल्‍ली का गौरवशाली मुगल साम्राज्य इन्हीं विजेताश्ों द्वारा 
स्थापित किया गया था। 
यह स्वाभाविक ही था कि पहली श्रेणी के मुस्लिम श्राक्रमणका री, 
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जिनका एकमात्र उद्देश्य इस देश के धन को ले जाना था, यहां वी सामा- 
जिक व राजनैतिक स्थिति पर कोई खास प्रभाव न डाल सके। पर हमें 
देखना यह है कि दूसरी श्रेणी के मुस्लिम विजेताश्रों ने, जिन्होंने भारत 
को श्रपना घर बना लिया था, इस देश की सामाजिक-राजने तिक श्रवर॒पा 
पर वया भ्रसर डाला । 

यह ठीक है कि भारत के मुस्लिम विजेताश्रों का धर्म यहां को जनता 
के धर्म से भिन्न था श्लौर उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनंतिवा 
परम्परा भी दूसरी थी, पर भारत में उनके बस जाने के बाद यह भेद 
चहुत महत्वपूर्ण नहीं रहे | कालान्तर में कई भारतीयों ने, विशेषदार निम्न- 
जाति के व्यक्तियों ने, श्रपने शासकों का धर्म श्रपना लिया । हिन्दुओं और 
मुसलमानों के सामाजिक समागम से भर उनकी संस्कृतियों के मिलने से 
साहित्य, कला शौर संगीत, तीनों में नई घाराएं धाई । जहांतक देश की 
राजनैतिक व्यवस्था का प्रश्न है, मुस्लिम शासकों ने उसके मूल को बदलने 
की कोई चेष्टा नहीं की । पंचायती संगठन को कोई खास ठेस नहीं पहुची । 
अवसर शासकों ने पंचायतों के क्षेत्र तथा प्रधिकार भादि में कोई वृद्धि नहीं 
की धौर न ही उन्हें कम करने की चेष्टा की । बल्कि सत्य तो यह है कि 
शासन ने श्रपने हितों में पंचायतों का काफी उपयोग किया। शत: देश की 
पंचायत-प्रणाली पहले वी तरह ही चलती रही धौर ग्रामो का संगठन भी 
पहले जैसा हो रहा है । इतिहासकार हैवेल लिखता है कि मुस्लिम सुल्तानों 
ने भारत की परम्परागत ग्राम-संस्थायों का उपयोग करना ही उचित 
समका। 

मुग़लकाल में भी देश की पंचायती व्यवस्था पहले की तरह ही चलती 
रही। शासकों ने पंचायतों की महत्ता को स्वीकार किया झौर पंचायतों दो 
धाधथिक सहायता भी दी। ह्स काल में पंचायतों वी स्वायत्त सत्ता भी 
दढ़ा । १६५१ में दिल्‍ली के पास एक यांद में छी वादलसिह नामक सउण् 
से एक पाण्पुलिपि प्राप्त हुई है, जिसमें सम्राट झवदर वे समय थी पचा- 
यती व्यवस्था का एव निश्चित ठथा कमिवा दिवरण है। इस पराएपुलिदि 
से पता चलता है कि उस पाल में भी पंचायते एु्द 
ग्राम-सम्दन्धी सारा वार्य पंचायते हो बरती दीं पं 
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को पूर्णत: स्वीकार करता था। 

यह बात ठीक हो सकती है कि भारत के मुस्लिम शासकों ने पंचायतों 
को इस्लाम के प्रचार और करों की वसूली में भी उपयोगी समभा हो और 
उनका उपयोग किया भी हो। “श्राइने श्रकवरी' में दी गई हिंदायतों से 
यह बात सिद्ध होती है कि मुस्लिमकाल में भी शासन द्वारा देश की पंचा- 
यती परम्परा का यथासम्भव संरक्षण किया गया था। 

सन्‌ १८१२ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भारतीय ग्रामों के अध्य- 
यन के लिए निपुक्त की गई गुप्त समिति ने श्रपनी रिपोर्ट में लिखा है-- 
“इस देश्ष में श्रादिकाल से सादे ढंग का स्थानीय शासन प्रचलित है। लोगों 
मे एक राजा के श्राने या दूसरे के चले जामे को कभी भ्रनुभव नहीं किया । 
राज्य बने श्रोर टूटे, पर ग्रामवासियों ने श्रपने इस स्वायत्त शासन में कोई 
श्रवरोध नहीं पाया । ग्राम उसी प्राचीन रूप से सुदृढ़ तथा संगठित रहे ॥$ 
उनके श्रधिकार सुरक्षित रहे श्रौर सदियों की तब्दी लियां उनको कोई हानि 
नहीं पहुंचा सकी ।” सर चार्स्स ट्रेवलियन ने भी इस कथन का समर्थन 
किया है। 

भारत में पंचायतों का वर्णन करते हुए सर चाल्स मेंटकाफ ने लिखा 
है--एक राजपरिवार के बाद दूसरे राजपरिवार का पतन हुआ, एक 
विप्लव के बाद दूसरा विप्लव श्राया, हिन्दू, पठान, मुगल, मराठा, सिख 
तथा अ्रंग्रेज एक के बाद एक इस देश के शासक बने, परन्तु ग्राम्य संस्थाश्रों 
में कोई भ्रन्तर नहीं भ्राया | श्रापत्ति के समय में वे भ्रपने-भापको शरस्त्रों 
से सुसज्जित करते, गांव की किलाबन्दी कर लेते, श्रपती धनसम्पत्ति को 
गढ़ के श्रन्दर कर लेते श्रौर श्राक्रमणकारियों की सेनाएं चुपचाप वहां से 
गुजर जातीं। भारतीय ग्रामों की यह इकाइयां ही वास्तव में उन्हें उन 
परिवततेनों तथा क्रान्तियों से बचा सकी हैं, जो कि समय-समय पर यहां 
श्राते रहे हैं। इस देश के सुख, शान्ति, समृद्धि भौर स्वतन्त्रता का अधि- 
कतर श्रेय इन्हीं पंचायतों को है। 

पंचायतों के इस संगठन के सम्बन्ध में 'इम्पीरियल गरजे टियर' में यह 
कहा गया है--“भारतीय “आदर ग्राम” बस्ती के मध्य में स्थित घरों 
का एक भुरसुठ होता है। इसके साथ ही एक खुली जगह होती है, जिसमें 
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पशुओं का बाड़ा या श्रनाज को सुरक्षित रखने के छप्पर होते हैं। प्रास- 
पास चारों झ्योर खेत-ही-खेत होते हैं या जंगल,जो गांववालों फे लिए बाड़ी, 
पशुओं के चारे, ईंधन तथा इमारती लकड़ी श्रादि जीवनोपयोगी वरदुद्नों 
के काम श्राते हैं । खेतों की मेढ़, सिंचाई के लिए पानी की नहरों य कहने 
तथा पानी के बहाव को रोबनेवाले छोटे-छोटे बांध हृदबन्दी का काम देते 
हैं। इनसे गांव की भूमि वाई खण्डों तथा उपखण्डों में बट जाती है। इस 
प्रकार वे स्वच्छ, सुन्दर, स्वतन्ध्, मुग्घतथा सरल वातावरण में गांव के 
निवासी जन्म से मृत्यु तक रहते है भौर गाव बा यह भोला वातावरण 
उनके जीवन का एक श्रंग बन जाता है। सारे गांव के लोग अपने-ध्रापको एक 
बड़े ठुटुम्ब का सदस्य समभते है श्रौर एक संयवत परिवार को भाति 
जीवनयापन वरते है । उनमें धनी-निधंन, ऊच-नीच तथा छोटे-बड़े वी 
थस्वस्थकारी भावना लेश्ञ मात्र भी नही है” “गांव में सुख, शान्ति तथा 
व्यवस्था बनाये रखने के लिए एक भ्रायोजित संगठन होता था। परन्तु 
इसका कार्य-भार सम्भालनेवाले सदस्य प्रायः: सब ग्रामो मे एक जंसे ही 
होते पे--मुखिया, कायस्प, चौकीदार, हृदबधक, तालाबों तथा नहरो का 
प्रधीक्षक, पुजारी, ज्योतिषी, लुहार, सुनार, कुम्हार, ठठेरा, तरखान, 
धोबी, नाई, खवाला, वेद, कवि, गायक तथा नतंकी। मूख्िया ग्राम के 
सभी कार्यो की भ्रध्यक्षता करता था। धन्य कततंव्यों वेः झतिरिवत ग्राम में 
पर धादि एवन्रित करना भी उसका काम था। दायस्घ ग्राम की उपज 
वा हिसाद-किताब रखता था तथा हससे सम्दन्धित जरूरी वागज-पद्ों 
को सम्भालकर रखता था। चौवीदार पघ्पराधों तथा झपराधियो दी रू 
प्राप्स वारता था। यात्रियों की सरक्षा का भार तथा झेतीदाशी दो रख- 
वाली का काम भी उसीके सुपूर्दे था । हृदबंधक हृदददी को सुस्क्षित रुयता 
॥। 


टी | 


पा झौर हदवदी के भगड़ों में गवाही दे 


धपीछता सेतीदाही वे लिए पानी के बटवारे वा वास वरता था । एजा+। 
पमंस्पानों पर घामिक घनप्ठानों दो सम्पग्न बरदा णा कौर प्योहिपी 
फटाई-जताई के शान मह्ते दताटदा छा। लोहार तथा दबर्ई गेहीदाओी 
के घोजार तथा एमारतो सामान दनाते ये । मुण्यि, बागनए झोर कद: - 
दार ग्राम के महत्यघादी तथा धापश्यवा धंय ये घोर ये जनता हे नहीं 
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रूप में सेवक सममभे जाते थे । 

मुखिया की बड़ी हैसियत थी श्रौर यह पद उसी व्यक्ति को दिया 
जाता था, जो कि सारे गांव की मान-प्रतिष्ठा का पात्र हो । मुखिया को 
कोई वेतन नहीं मिलता था । मुखिया ग्रामीणों में से ही चुना जाता था 
और जनता का विश्वास खत्म हो जाने पर उसे हटा दिया जाता था। 
इसका चुनाव बहुमत से न होकर सर्वेसम्मति से होता था। मुखिया का 
कार्यक्षेत्र वड़ा विशाल तथा विस्तृत था । छोटे-मोटे मामलों को वह स्वयं 
श्रपनी स्वेच्छा से निपटा देता था, परन्तु महत्व के प्रदन पंचायतों को भेज 
दिये जाते थे । गांव के इन सव कर्ंचारियों को वेतन अनाज के रूप में 
ही दिया जाता था । 

जातिगत पंचायतें 

प्राचीन इतिहास में जातियों की पंचायतों का वर्णन नहीं मिलता है।* 
जहांतक धर्म का सम्बन्ध है,वह वर्ण-सम्बन्धी प्रदनों पर निर्णय दिया करते 
थे, जो धर्म-शास्त्र भ्र्थात्‌ प्रचलित स्मृति के भ्रनुसार हुआ करते थे । यही 
धर्म-सभाएं प्रायश्चित्त निर्धारित किया करती थीं। इन सस्यथाओ्रं के 
सदस्य बड़े विद्वान्‌ तथा सच्चरित्न व्यक्ति हुआ करते थे। हर बड़े प्रसिद्ध 
मन्दिर के साथ ऐसी धर्म-सभाएं हुआ करती थीं। सर्वोपरि व्यवस्था काशी 
की समझी जाती थी। श्री ज्ञानदेव की जीवनी में पण्डित बोपदेव की 
अध्यक्षता में हुई सभा द्वारा दिये गए व्यवस्था-पत्र का उल्लेख मिलता 
है। इनके श्रतिरिकत वर्णो श्रथवा जातियों की अ्रपनी पृथक पंचायतों का 
उल्लेख नहीं मिलता । वस्तुतः विदेशी श्राक्रमणों से पूर्व भारत में चारों 
वर्णों का धामिक मामलों में नियमन विद्वत्‌ परिषद्‌ करती थी क्योंकि 
विभिन्न वर्णों में विभाजित होता हुआ भी समाज एक ही समभ्ा जाता 
था। व्यवहारिक मामलों का निर्णय अ्रथवा प्रबन्ध साधारण पंचायतें करती 
थीं। विदेशी भ्राक्रमणों के पश्चात्‌ जब धर्म का श्रनुशासन घटा, विद्वत्‌ 
परिषद्‌ तथा धर्म-सभाओं का प्रभुत्व समाप्त हुआ तो हर वर्ण तथा जाति 
ने अपने-अपने घामिक तथा रिवाजी मामलों की पंचायतें बना लीं। खन्नी, 
महाजन, धीवर, धोबी, नाई,नायर श्रादि जातियों में ऐसी जातिगत पंचा- 
यतों का चलन श्राज तक चला श्राता है। यह पंचायतें विवाह- 


फ्् 
ना 
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सम्बन्धी विवाद, सम्पत्ति का बंटवारा तथा विशेष रिवाजों ध्रादि में 
बैठकर निपटा लेती हैं । देश के हर भाग में ऐसी पंचायतों का चलन रहा 
है श्रोर रूढ़िगत रूप में श्रवतक चला श्राता है। स्वतन्त्रता-पूर्व बी प्रपृष्य- 
जातियों में इनका चलन श्रौर भ्रधिक सुदृढ़ तथा प्रभाव-सम्पन्न रहा है। 
इनके निर्णय मान्य होते थे। और जो न माने उराका जाति-वहिप्यार 
कर दिया जाता था। जब कभी उच्च जाति का व्यवित किसी एस प्रवगर 
की श्रस्पृषय जाति का सदस्य बनता तो भी भ्रस्पृश्य जाति बी पंचायत 
बठती थी श्रोर यदि सारी पचायत स्वीकार बारती, तो ही वह शामिल 
किया जाता था। श्राजकल भी यह पंचायतें प्रामतौर पर ग्राम तथा एव-- 
दो ग्रामों तक विस्तृत होती हैं । परन्तु मामला गम्भीर होने पर जाति के 
दूर-दूर के मान्य व वृद्ध व्यवित भी वुलाये जाते हैं। इन पंचायतों में प्राम तौर 
पर सब वयस्क बैठते हैँ । पंचायत निर्वाचन करने का एसलिए प्रश्न ही 
दंदा नहीं होता | निर्णय में यह पंचायतें कभी मतदान का सहारा नहीं 
लेती, वयोकि कभी भी बहुमत द्वारा निर्णय नहीं होते। परन्तु इनका 
वाद-विवाद तबतक चलता रहता है जबतक वे सब सर्वंसम्मत नहीं हो 
जाते | दिन-रात लगातार यह विचार-विमर्श चलता रहता है | जाति के 

द्ध, जिनकी पंच कहते हैं शोर जो इस विचार-विम्ध में भाग लेते हैं, 
का सान-पान का प्रबन्ध एन दिनों जाति के लोग वरते हैं। इनको विरा- 


दरी की पंचायतें भी वहते है। इनके झधिकार केवल विरादरी के रिवार्ज 
मामलों तक ही सोमित होते है, यथा विवाह के रिवाज, दहेज वे नियम, 


सम्बन्ध-विच्छेद झ्ादि-ध्ादि। 
कवायली-पंचायतें 

जो जन-समूह धनी तक पित-प्रधान घथयवा मात-प्रधान वहद्ीलों की 
दशा में हो है, उनमें पंचायतों वा रिवाज शाम है झौर उनदी 

काफी शक्तिशाली होती है। लगभग सभी दादिश 

पंचायते पाई जाती है । पाकिस्तान वे स्ीमास्त 

जरयों से तो सनी परिचित होगे । 

देश के जिरयों दा पर्याप्त धष्ययन हथा ६ 


हक 


जिरयों रा हो सुना जाता रहा । कतल दे दादों में डी डिप्यों हे मताह 
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ली जाती थी। हर कब्रीले का श्रपना जिरगा होता है श्रोर सारा कबीला 
जिरगे की ग्राज्ञा का पालन करता है । 

मध्य-प्रदेशीय मुण्डा जाति में इस प्रकार की पंचायतें हैँ, जिनका 
विवरण एनसाईकलोपीडीया मुण्डारिका में मिलता है। नागा प्रदेश की 
पंचायतों की शक्ति श्राज भी मान्य है । घीरे-धीरे इन पंचायतों को कानून 
की नई-से-नई घारणाओं के श्रनुरूप बनाया जा रहा है। परन्तु यह ध्यान 
रखा जाता है कि यह प्रयत्न ऐसा न हो कि जिससे वह श्रादिम जातियों 
में भ्रचानक बेचैनी पंदा करे। ऐसी पंचायतों को विभिन्न विशेष श्रध्या- 
देशों के अभ्रधीन मान्यता प्रदान करने के साथ भ्रपीलों के प्रावधान रखे गए 
हैं, जिनसे धीरे-धीरे इन पंचायतों में कानूनों की श्रनुरूपता विकसित हो 
रही है । 


ले 
ब्रिटिश दश्ासनकाल में पंचायतें 


प्रारम्भिक 
मुगल घधासनकाल में यूरोप के कई देशों के व्यापारी भारत पाये 
श्रौर तत्कालीन मुग़ल-सम्राटों की भ्राज्ञा से उन्होंने भारत में जगह- 
जगह पर शभ्रपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर लीं | भारत का देनद 
उस समय धपनी चरम सीमा पर था। देश के पझनेकः पदार्थों वा निर्यात 
होता था, जिनमें कपड़े श्रौर नील का स्थान सबसे ऊंचा घा। तत्वालीन 
यूरोपीय ललनाएं भारत के कपड़े के लिए लालायित रहती थी। देश 
देसे भो धन-धघान्य से परिपूर्ण था, जनता समृद्ध धौर खुशहाल थी झोर 
कफला-कौशल तथा दस्तकारी खूब विकसित थी । 
मुगल राजवश के पतन के साथ देद में धव्यवस्था छा गई। इस 
उथल-पुथल का एन विदेशी व्यापारियों ने पूरा-पुरा फायदा उठाया शोर 
अपने -छ पने देश का प्रभुत्व स्थ'पित करने के लिए देश के मामलों में 
खुजवार हस्दल्ेप किया । धीरे-धीरे झौर विदेशी कम्पनियों ने मेंदान रोड़ 
दिया शझौर दःम्पनियों में खुली होड़ शुरू हो गई। थे वम्पनियां धी-- 
धंग्रेजों की ईस्ट एण्टिया कग्पनी धौर फ्रान्स की व्यापारित् बम्पनी । 
गले सो सालों में फ्रांसीसी वम्पदी भी छलगनग समाप्त हो गई छोर देश 
वा भ्रधियांश भाग धंग्रेजी ईसट एइण्टिया दग्पनी वे प्रशुत्द में शा रण 
मुगल शासनकाल में देश वी पचायती व्णवन्धा दर 
में घंग्रेडों का प्रनुत्व स्पादित होने वे समय मो बाफी हइ क्तइ 


५ 


दात थी । दिन्त भारतीय द्वामों वा स्दादल म्दा, शास्मा वन 
न है 
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तथा लीड्स श्रादि नगरों में कपड़े, लोहे श्रौर ऊन के बड़े-बड़े कारखाने 
स्थापित हो चुके थे। ऊंची-से-ऊंची रुकावटों के वावजूद भारतीय माल 
इंगलंण्ड के बाजारों में घिकता था। इसको रोकने का, भ्रौर अ्रंग्रेजी 
कपड़े का भारत में रास्ता खोलने का एकमात्र उपाय था भारत में वस्त्र- 
उद्योग को ठप्प करना । पर भारत में तो इंगर्लण्ड की तरह बड़े-बड़े 
कारखाने थे नहीं। यहां का तो सारा वस्त्र-उद्योग यहां के ग्रामों में 
सीमित था । ग्रामों के सारे उद्योग-घन्धे वहां की पंचायतों के 
नियन्त्रण में श्राते थे। इसलिए इसका एकमात्र उपाय था पंचायती 
क्षेत्र में भौर इस तरह से भारत के सारे ग्रामराज में, हस्तक्षेप करना । 
यह हस्तक्षेप कई तरह से किया गया। सबसे पहली शुरूभ्रात नई भूमि- 
“व्यवस्था द्वारा की गई। देश के श्रभेक भागों में जमींदारी-प्रथा की शुरू- 
श्रात की गई। यह व्यवस्था भारत के लिए एकदम नई थी झौर इसने 
पंचायतों के कार्यक्षेत्र में बहुत कमी कर दी। इसके बाद पंचायतों के 
क्षेत्र और अधिकारों में प्रशासन-तन्त्र द्वारा रोक लगाई गई। पंचों को 
शासनिक काये में हस्तक्षेप करने से मता कर दिया । शासनिक कार्यों का 
क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया कि उसमें पंचायतों का हर काम ञ्रा जाता था। 
तनिक-सी बात पर भी शासनिक कार्य में बाघा डालने के अपराध पर 
'पंचों को दण्ड दे दिया जाता था। इन कड़े दण्डों से पंचायतों पर आतंक 
'छा गया। धीरे-धीरे श्रधिकांश ग्राम-पंचायतें निष्किय हो गईं । पंचायतों 
की समाप्ति के साथ-साथ सदियों से चली श्रानेवाली ग्रामीण-संगठन की 
व्यवस्था भी भंग हो गई । इसका शनिवार परिणाम यह हुम्ना कि गांवों 
की समृद्धि निर्धेनता में बदल गई, स्वावलम्बी ग्राम परावलम्बी हो गये। 

आ्राम्य न्याय के भ्रभाव में सरकारी कचहरियों श्लौर मुकदहमेबाजी का 
चक्‍कर शुरू हो गया, भ्रौर सारा पुराना ढांचा ढह गया। कुछ ही वर्षो के 

अंग्रेजी शासन के बाद भारत का किसान घोर निर्धनता और दारिद्रय 

का प्रतीक माना जाने लगा। श्रारनोल्‍ड लुप्टन ने इस दीनता का वर्णन 

इन मामिक शब्दों में किया है--'किसान का महल उसकी मिट्टी की 

'मोपड़ी है, जिसकी छत दूटी-फूटी लकड़ियों और ताड़ के पत्तों से बनी 

होती है। खाट, श्रगर हुई तो, मुड़ी-तुड़ी लकड़ियों की बनी होगी । उस- 
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पर पड़ा विस्तर--अश्रगर हुश्लरा तो--जमीन से कोई छः: इंच ऊंचा होता 
है। घर में न दरवाजा होता है भ्लौर न कोई खिड़की । चूल्हा घर के बाहर 
होता है। प्रवकाश के समय भ्राराम करने का उसका 'सोफा” मिट्टी या 
चबूतरा होता है, जो सोने की कोठरी के बाहर होता है । उसके पास एडः 
हो कपड़ा होता है, जो उसकी जांघों पर लिपटा होता है, श्लौर बयोदिः 
इसे घोते समय पहनने के लिए उसके पास कोई दूसरा कपड़ा नहीं ऐोता, 
इसलिए यह कपड़ा कभी नहीं घुलता । वह न तम्बाखू पीता है, ध्ोौर 
घराव। वह शभ्रखवार भी नहीं पढ़ता । किसी मनोरजन मे बह भाग नहीं 
लेता। उसका धमं उसे नम्नता और सम्तोप की सीख देता है श्रोर वह सत्तोप 
से तवतक जीता है कि जबतक भूख उसे चिरनिद्रा मे सुला नही देती । 

एस ग्रामीण निर्धंनता तथा श्रज्ञान का एवमाच्र कारण था इस ग्राम- 
राज्य की समाप्ति श्रौर वह भी वेदर्दी के साथ । इससे ग्रामीणों की झात्म- 
विश्वास तथा स्वावलम्बन वी भावनाए सष्ट हो गई । इस दिचार दी 
पुष्टि दरते हुए इतिहासकार ध्ीरमेदचन्द्र दत्त ने एव स्थान पर लिखा है, 
“भारत में ब्रिटिक्ष राज्य का सदसे श्रफप्तोरगानाक फल यह हश्ा कि उसने 
उस ग्राम-राज्य की प्रथा को तहस-नहुस कर दिया, जो विरव के सद देशों 
से स्वंप्रषम भारत में दिकत्तित हुई और सबसे धधिक काल तवः पनपी ।"' 

ब्रिटिश शासन में पचायतों का पुनरुत्वान 

एम वाह चुके है कि झ्ंगरेजी शासन का मुस्य जहंश्य था भारत वा 
पोषण; धौर इसी घ्येय से उन्होंने पंचायतों वे समाप्ति डी दो । शाम- 
पंचायतों के स्वंनाश के परचात्‌ ग्राम में झोर बोर ऐसा तरत्र नही रहा, 


शासन पा घ्यान उनवी तरफ उसी रामय 
भीपएण घटना हो झाती। सन्‌ (८६०० से ६८६४५ ठदा पंच झबार पः 
धौर १६२५-४० तक दो घोर झवाद पर । ६ 
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गोद में छोड जातीं। भ्रकाल के पश्चात्‌ वर्षों तक झ्राथिक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता। वीमारी श्रोर मौत सिर पर मंडराती थी । इन 
लगातार श्रानेवाले संकटों से श्र॒स्त लोग कभी-कभी विद्रोह भी कर 
देते। सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त श्रकाल जांच-समितियों तथा 
क्ृपि-जांच-समितियों ने इस समस्या पर विचार करके पहला सुझाव यह 
दिया कि कृपकों को ऋण से मुवत करने तथा उत्पादक ऋण प्राप्त करने 
के लिए सहकारी संस्थाझ्रों का संगठन किया जाय । यहांपर यह बताना भी 
ब्रावश्यक है कि प्राचीन काल की पंचायतें वस्तुतः श्राथिक तथा सामाजिक 
स्वराज की ग्राम-संस्थाएं थीं श्रौर पंचायतों के पतन से ही सहयोग तथा 
सहकारिता की भावनाओं का भी लोप हो गया था । सन्‌ १९०० में पहला 
सहकारी अधिनियम बना, परन्तु इसके बनने से भी ग्राम-स्वावलम्बन की 
भावनाश्रों का पोषण न हो सका। 
शाही विकेन्द्रीकरण श्रायोग १६०६ को रिपोर्ट 
श्रंगरेज शासकों ने यह भ्रनुभव कर लिया था कि जबतक ग्रामीणों 
'का सहयोग शासन को प्राप्त नहीं होगा तबतक ग्रामीणों के कंष्टों का निवा- 
रण सम्भव नहीं श्रौर विद्रोह की भावनाओं का दबाना भी कठिन होगा । 
परन्तु साथ ही उनको यह भी चिन्ता थी कि यदि ग्रामीण मजबूत हो गये 
तो उनकी श्राथिक शोषण की नीति का सफल होना सम्भव नहीं। श्रतः 
बह ग्रामीणों का सहयोग एक सीमित मात्रा तक चाहते थे, जिससे कि 
उनकी श्रपनी नीति सफल रहे श्र थोड़ी-सी सुधाररूपी शराब पिला- 
कर विद्रोह की श्रग्नि को भी शान्त तथा नियन्त्रित रखा जाय। इसी घ्येय 
से सन्‌ १९०६ में शाही विकेन्द्रीकरण श्रायोग का निर्माण हुआ और 
उक्त श्रायोग ने श्रपनी रिपोर्ट दी। वास्तव में यह रिपोर्ट स्थानिक स्वराज 
के पुनर्स्थापन का श्रीगणेश करती है। इस रिपोर्ट के तीसरे श्रध्याय में 
ग्राम-पंचायत-सम्बन्धी सुझाव हैं। 
श्रायोग के सुझाव 
इस भ्रायोग की रिपोर्ट के तीसरे श्रष्याय में दिये गए सुझावों का 
संक्षेप इस प्रकार है-- 
भारत में एक सिरे से लेकर दुसरे सिरे तक फैले हुए गांव ही सर- 
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कार की सबसे छोटी इकाई हैं और इसी इकाई को श्राधार मानकर प्रागे 
तहसील, तालुके और जिले बनाये गए हैं । 

भारतीय गांव पास-पास सटे कोंपड़ों का एक भुण्ड होता है, जिसमे 
साथ ही एक जोहड़ तथा पशुश्रों को बांधने का एक स्थान होता है । गांद 
के चारों श्रोर फैले हुए उसके खेत होते है । इस भूमि में या तो फेती होती 
है या कुछ भाग गांव के पशुश्रो को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है । 
गांव के लोग ऐसे सरल वातावरण में श्रपना जीवन व्यतीत वारते है । इस 
छोटे-से समाज में निज-निरभित विधि-विधानों से बंधे हुए दुछ सरवारी 
कर्मचारी, कुछ कारीगर भौर कुछ व्यापारी, सब भाईचारे वा जीदन 


गुजा रते हैं । यहां हमें यह भी नही भूलना चाहिए कि कुछ स्थानों पर, जँसे 
प्रसम, पश्चिमी बंगाल, तथा भद्रास के पूर्वो घाट में ऐसे ग्राम नहीं हैं । 


यहांपर लोग भ्रलग-सा घरेलू जीवन व्यतीत करते है । 

उपयु वत गांवों को हम मुख्यतः दो भागों में विभवत कर सकते हैं । 
प्रथम र॑यतवारी ग्राम, जो उत्तर भारत को छोड़कर झन्यतर मिलेगे। ऐसे 
आमों में काइतकार से सीघे कर वसूल किया जाता है। गांववालों का सदृत्त 
उत्तरदायित्व नहीं होता । हां, कुछ जमीन गांव के पशुझो के चरने वे लिए 
शामलात में छोडी जा सकती है, परन्तु बंजर भूमि माल-धधिवारी से झाज्ञा 
लिये बिना झौर कर चुकाये बिना कारत मे नहीं लाई जा सकती । दाम बा 
शासवोय प्रबन्ध वंधानुक्रम से चौधरी में निहित होता है | कही-बही उद्धे 
पटेल, मुसिया या रेडथी भी वहा जाता है । गांद से कर एव्रित करना 
तथा वहां शान्ति व्यवस्था दनाये रखना उसीवा क्ंव्य होता हैं। यह 
मुखिया पुराने समय के कूनदे या गिरोह के उ 
प्रतिनिधित्व वरता है, जिसने कभी मां 
है तालुवेदारी या जमींदारी गांव । ये 
प्रदेश ), पंजाब तथा सीमाप्रारद में पाये 
विया जाता है। बड़ा जमीनद्ार सद विश्ानों से लगा 
बगर वो देता है। सारे-का-सारा गाव जमीदार वी मिल्वी यह माना जाता 
र पही दाइदवा रो, बारोगरों हौर व्यापारियों दो जमीन देता है । 


जर नूमि सारे यांद शी सांदी रोती है, घोर झद जरूरत 
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लिए सांभीदारों में वांटी जा सकती है। ग्राम का प्रवन्ध या तो चुने हुए 
प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है या फिर ग्राम के कुलीन व्यक्षितयों पर 
इस कार्य का भार होता है । बाद में ग्रधिकारियों से मेल-जोल के लिए एक 
या दो झादमी, जो प्रायः नम्बरदार कहलाते हैं, लिये जाते हैं। परन्तु इनको 
जनता फे श्रादमी न समभकर सरकारी व्यक्ति ही समझा जाता है | सर 
हैनरी मैन ने जिन ग्रामों का वर्णन किया है, वे वे ही गांव हैं, जिनमें स्थानीय 
जमींदार सर्वेसर्वा होता है और गांव की शेप जनसंख्या मुजारों या मजदूरों 
की गिनी जाती है । 

भारतीय ग्रामों को पहले काफी हद तक स्थानीय स्वतन्त्रता प्राप्त थी। 
बादशाह, राजा या सूवेदार को जबतक गांव से कर मिलता रहता, वे ग्राम 
के स्थानीय शासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे । ग्राम से कर एकत्रित करने 
की जिम्मेदारी जागीरदार की होती थी श्रीर उसीका सम्बन्ध राजा या: 
सुबेदार से रहता था। ग्राम की व्यवस्था का भार उसीपर होता था । भ्रब 
दीवानी मौर फौजदारी श्रदालतों की स्थापना व पुलिस तथा माल प्रधि- 
कारियों कीं नियुक्त, श्रावागमन के साधनों में उन्‍नति तथा वैयवितक 
भावना की जागृति के कारण ग्रामों की वह सदियों से चली श्रानेवाली स्व-- 
तन्‍्त्रता समाप्त हो गई है। परन्तु--फिर भी शासन की इकाई भ्राज भी 
ग्राम ही है। श्रव गांव के सभी सेवकों--नम्व रदार, मुन्शी तथा चोकीदार 
श्रादि को तनख्वाह सरकार से मिलती है, परन्तु फिर भी, कुछ माना में 
एकता की भावना उनमें झ्ााज भी विद्यमान है । 

मद्रास में, जहां ग्राम-अधिकारी श्रधिकतर वंशानुक्रम से होता है, उसे 
कर उगाहने, व्यवस्था तथा शान्ति बनाये रखने के भ्रतिरिक्त दीवानी तथा 
फौजदारी श्रधिकार भी प्राप्त हैं । 

बम्बई में केवल मुखिया ही होता है। उसे वहां पटेल कहा जाता है और" 
उसके पास श्रपने छोटे-से गांव में माल और पुलिस के अ्रधिकार भी होते 
हैं। बड़े ग्रामों में माल तथा पुलिस-पटेल श्रलग-अलग भी होते हैं। पुलिस-- 
पटेल को फौजदारी के मामूली अधिकार प्राप्त होते हैं श्लौर दीवानी छोटे 
श्रधिकार मुंसिफ द्वारा प्रयोग में लाये जाते हैं। दक्षिण में ग्राम-अधिकारी 
वंदानुक्रम से चले श्राते हैं श्रौर सिन्ध में जहां-कहीं ऐसी संस्थाएं मिलतीः 
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हैं, वहां यह देखा गया है कि इन संस्थाग्रों के मुखिया साप॑दी ५ 40४र्य- 
दार है | 
बंगाल में शासकीय काय॑ की दृष्टि से कोई मुखिया नही है। श्रसग मे 
ग्राम के परिवारों के समूह की एक सभा होती है, जो मुखिया को घददी 
है। परन्तु इसमें डिप्टी कमिश्नर की मजूरी भी जस्री है। ऐसे मरिशा 
सरदार द्वारा मान्यता प्राप्त कर लेते है शौर फिर उनको जन्म-मूर्त 4. 
धांवाड़े रखने तथा पुलिस को सहायता देने का काम सौपा जाता 0 । मे लोग 
लगान एकत्रित नहीं कर सबाते । हां, निजी तोर पर छीटे-मोट भगगरों मे 
बीच-वचाव करते हैं । 
संयुक्‍त प्रान्त में एक प्रकार से गांव का म॒खिया कोई नही है भौर नग्ध्र 
दार वार एवच्रित बारनेवालों का सहायक मात्र होता है । ऐसी ही रिर्प॒ः 
पंजाब में भी है । हां, बुछ ही समय पहले सयुवत प्रान्त के गादो मे मर्िपः 
नियुबत किये गए है, जो छोटे-मोटे दीवानी भागडो का निर्णय बर्ते है । 
क्षद्मा में (जों उस समय भारत का ही झ्ग था) गाव का झरणछिया 
गांववालों द्वारा चना जाता है, पर डिप्टी कमिश्नर वी झन्तिम स्वीकृति 
ध्ावद्यक है । मसिया का पद प्राय: एक ही परिवार मे चलता रहताहँ । 
यह मृश्तिया गांव का मुन्शी भी होता है। वह कर उगमाहता है लथा दोदे- 
छोटे दीवानी तथा फोजदारों मकटमो वा निर्णय भी व 
बूढ़े भी ग्राम-प्रवन्ध में हाथ बटाते है, परन्तु वानून वी त 
माग्यता प्रदान नहीं को गई है। गाव में यदि कोर छपरा 
उसको जिग्मेदारों सारे गांव पर मशतरवा तोर पर € 
मध्यभारत में भूमिपतियों के चुने हए मृद्धिया होते हैं, झिप्हे मुपइुमभ 
हा जाता है। दरार में दक्षिण वी है तरह बशानयत पटेल] द 
धपनाई जाती है, पर एन पदेलों को फोडदारी धर: प्राग्द न; 
दिलोचिर्तान घोर सीमाशर्त (गर प्रदेश तद : 
पह संत्पाग्रामों पर धाधारित न होवर गिरोह 
हित है ध्ौर लोगों का सरयार से से 
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१, मद्रास में स्थानीय फण्ड यूनियन का निर्माण किया गया है, जो 
सड़कों, सफाई तथा प्रकाश ग्रादि का प्रबन्ध करती है। इस कार्य के लिए 
उनको गृह-कर (रणा5०८ प४५) लगाने के प्रधिकार हैं। उनके कार्य की 
देखरेख मनोनीत कमेटियां करती हैं, जिन्हें पंचायत भी कहते हैं। इनका 
सभापति भी मनोनीत होता है। प्रत्येक ग्राम का मुखिया इस यूनियन का 
पदेन सदस्य होता है। मद्रास प्रान्त में इस प्रकार की कोई ४०० यूनि- 
यनें हैं । बंगाल में भी इस तरह की यूनियमनें हैं । 

२. संयुक्त प्रान्त, बम्बई झौर मध्यभारत में सफाई तथा ऐसे छोटे- 
छोटे कार्यो के लिए विशेष फण्ड एकत्रित किये जाते है श्रौर इन संस्थाग्रों 
को दिये जाते हैं । परन्तु ऐसा बड़े महत्व के ग्रामों में ही होता है। इन स्था- 
नीय समितियों की सहायता से ही शासन-कार्य चलाया जाता है। झाम- 
तौर पर ये समितियां मनोनीत होती हैं, परन्तु मध्यभारत में इनमें से कुछ 
निर्वाचित लोग भी होते हैं । 

३. बगाल में चौकीदार तथा ग्राम-पुलिस के लिए आमों के समूह 
बनाये गए हैं। इनपर होनेवाले खर्च के लिए वहां एक स्थानीय कर 
लगाया जाता है। यह कर लगाने का काये छोटी पंचायतों के हाथ में है, 
जिसकी नियुक्ति जिला म॑जिस्ट्रे टों द्वारा होती है। वहांपर कुछ ऐसी मनो- 
वृत्ति भी पाई जाती है क्रि पुलिस भी इन्हीं संस्थाओ्रों के श्रधिकार में हो, 
ताकि पुलिस का जनहित के लिए पूरी तरह से प्रयोग किया जा सके । 

कुछ स्थानीय लोगों का ऐसा विश्वास है कि ब्रिटिश शासन के कारण 
ये प्राचीन संस्थाएं इतनी छिन्न-भिन्‍न हो चुकी हैं कि अब उनके उस पुराने 
रूप को स्थिर करना भ्रति कठिन है। हां,इस बारे में श्रवश्य ही यह्‌ विचा र- 
चारा सबमें पाई जाती है कि ग्राम-प्रवन्ध में वहां के स्थानीय लोगों की 
राय का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए और इसके लिए ग्राम-समि- 
तियों की स्थापना होनी चाहिए, जिन्हें उनके नाम पंचायत के नाम से 
पुकारना चाहिए । 

यह प्राचीन ग्राम-शासन-प्रणाली चाहे कितनी उत्तम तथा सुविधा- 
जनक रही हो, पर हम उस प्राचीन प्रणाली को आज फिर लागू करने की 
सलाह नहीं दे सकते । लेकिन हमारा यह घिश्वास है कि शासन का विके- 
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न्रीकरण करने के लिए श्रौर लोगों को स्थानीय शासन-प्रवन्ध दी प्रोर 
श्राकपित करने के लिए जरूरी है कि स्थानीय पंचायतों का निर्माण विद 
जाय । 

हमारा मत है कि जनता जिस शासकीय ढांचे में सहयोग देगी, उसदग 
भ्राधार सुदृढ़ होगा। श्रतः हमें उस विपय में तहसील झादि न+ घासवगय 
एबाइयों की जगह पुरातन शासबीय इकाई-ग्राम को ओर ही देसमा 
चाहिए। 

भारत के प्रत्पेक सूबे, जिले श्रीर यहांतचक कि तहसील में भी एड गांद 
वी मामसिक स्थिति तथा सामाजिक स्तर दूसरे से नही मिलता। एड 
गांव यदि कुछ उन्नत विचार रखता है तो दूसरा भ्रभी उसी पृरानी लबी र- 
वा-फकीर बना हा है, जिसके कारण हम सामूहिक योजना का कोई नी 
कार्य नहीं वार सकते,भ्रोर जहा ऐसी संस्थाओ्नो की रघापना वे; लिए शाव- 
धयवा सामग्री मिल भी जाय वहां भी जातीय भगड़ो के कारण इस दात द॑ 
सम्भावना में कमी धभ्रा जाती है । 

प्रत: जहां एम पंचायतों के. विकास-कार्य को झति झादरपवः रुमनते 
है वहां हमारा यह विचार भी है कि यह विकास-कार्य साच-समन ब र छौर 
धीरे-धीरे किया जाना चाहिए। इस विपय में हमे सब जगह एक-सा दर 
अपनाना उच्ति न होगा। हमारा विचार हैं कि जिन दादों में परस्पर 


जडाए-भगहे न हों, लोग विचास्णील हो, उनसे एकता तथा झेंद्री हो इनझे 
एमें पंचायतों को कुछ घोड़े तथा सीमित श्रधिकार दे देने च्यहिए। दे 
झपियार बाद में ददाये जा सकते है द्योर फिर ह॒स प्रणाली दो शत्य गादो 
में लागू करना भो शासान हो जायगा । 

एस दरह को नीति दो, जो दि बई सालों वे दद्िन एरिश्म मे दाद 
जायू ऐसी, धपनाने मे दड़ी सादधादी शोर विद्वेद दो जहस्त है। हे 
प्रामों यो परजय-घधणय स्थितिदा नी दियार रणना होगा। इस बारे झे 
वागाफी लोगों की राय है दि हमें इस दिशा में विशेध जादशारोे ह । देख 
रेस में ही पाय॑ गरना चाहिए । 

एम इस दात से सहुझत गहीं है दि ग्राश-पंडाएतो दे रा्ेश्द शः 
गार्य प्राग्व दे रजिस्ट्रार धाप दोधापरेटिद सोगाहटड दो गा ४ शञाए 
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पयोंकि हम यह श्रावश्यक समभते हैं कि इस संस्था का संगठन जिला- 
श्रधिकारियों की देसरेरा में हो | ग्राम-सम्बन्धी-कार्य की देखरेख तह- 
सोलदारों तथा सब-डिविजनल श्रफसरों का मृरुय कतंव्य होना चाहिए। 
परन्तु षुरू-शुरू में यह भ्रावश्यक है कि कलेबटर को ही सहायता दी जाय, 
जो सारे जिले में पंचायतों का संगठन तथा उनका विकास करे । 

कुछ व्यक्तियों का यह विचार है कि कई ग्रामों को इकट्ठा करके 
उनकी एक पंचायत बना देनी चाहिए, ताकि पंचायतों में श्रच्छे आद- 
मियों को चुनने में सुविधा रहे श्रौर पंचायत को स्थानीय भगड़ों से भी 
बचाया जा सके । हम यह तो समभते हैं कि इस तरह की कुछ छूट 
उनको अ्रवश्य मिलनी चाहिए, परन्तु सब जगह इसी मार्ग को झपनाना 
उचित न होगा श्रौर इससे इन संस्थाग्रों में कुछ बनावट-सी श्रा जायगी । 
हम चाहते हैं कि स्थानीय भावनाग्रों का ग्राम के हित के लिए ही उपयाग 
किया जाय। श्रतः ग्राम को ही शासकीय इकाई बनाना श्रधिक उचित 
होगा । हां, विशेष श्रवस्था में किसी स्थान पर एक से अधिक ग्रामों को 
भी इकट्ठा किया जा सकता है, जबकि गांव बहुत ही छोटे हों या जहां 
परस्पर के भेद को मिटाना हो । 

पंचायत एक छोटी-सी संस्था होनी चाहिए। श्रौर उसके सदस्यों 
की संख्या स्थानीय स्थिति पर छोड़ देनी चाहिए | हमारा विचार है कि 
उनकी संख्या कम-से-कम पांच ठीक रहेगी । श्रगर गांव में मुखिया हो तो 
हम समभते हैं कि उसको ही पंचायत का पदेन सभापति बनाना चाहिए, 
क्योंकि उसका वहां पहले से ही श्रसर-रसूख होगा । 

कुछ व्यक्तियों ने यह विचार भी प्रकट किये हैं कि पंचायत-सदस्य 
बाहर से मनोनीत किये जायं। परन्तु हम इस बात के हक में नहीं हैं। 
ऐसा करने से जो हमारा यह उद्देश्य है कि ग्राम का संयुक्त रूप में हित 
किया जाय, जाता रहता है। दूसरे, ऐसा करने में पंचायतों पर पूरी तरह 
से सरकारी श्रफसरों का हाथ हो जायगा, क्योंकि वही पंचायतों के सद- 
स्‍्यों को मनोनीत करेंगे। हम उन व्यक्तियों के साथ सहमत हैं, जो यह 
कहते हैं कि सदस्यों का चुनाव होना चाहिए। परन्तु इस चुनाव के लिए 
हम ऐसी कोई प्रणाली निर्धारित नहीं करते, जिससे कि ग्रांववाले स्वेधा 
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प्रपरिचित हों । हमारे विचार में तो गांव के लोगों द्वारा प्राम इनाद ही 
ठीक है, जो तहसीलदार या सब-डिविजनल प्राफिसर के सामने एक 
मीटिंग में होना चाहिए, या जहां पंचायतों के स्पेशल श्रफसर हों, दा 
उसके सामने होना चाहिएं। इस सभा में ग्रामवासियों से यह पूछा णाथ 
कि वे किसको श्रपना प्रतिनिधि चुनना चाहते है। एरा प्रकार बहत सारे 
स्थानों में श्रच्छा चुनाव हो सकता है। परन्तु यदि उनमें कलह या मतभेद 
हो तो वहांपर निवर्चिन-धफसर को स्वयं यह देसना चाहिए कि प्रत्येद 
जाति तथा वर्ग के प्रतिनिधि उसमें लिये जाय॑। 

जिस ग्राम में कोई भी मुखिया न हो, वहां सभापति का चुनाद भी 
एसी प्रकार होना चाहिए। 

पंचायतों के सदस्यों की पदावधि का निर्णय स्थानीय सरवार वो 
करना चाहिए। एस निर्णय में उसे स्थान की झवस्था को झवद्य ध्यान में 
रखना चाहिए। हमारे विचार में प्रन्तिम निर्णय ग्रामीणों वा ही होना 
चाहिए। सब-डिविजनल भ्फसर को एस बात का पूरा झ्धिदार होना 
चाहिए कि यदि वह किसी सदस्य को झनुपयुवत समभे तो उसवो सद- 
स्पता से हथा दे। एस प्रवार रिक्त होनेवाले स्थानों को सुविधा दे धनु 
सार एसी रीति से भरना चाहिए 

चायतों के हाथ में कई धधिकार तथा 

है। लेगिन जो लोग एनको झधिक धशधिकार 
भी यही सूभाव है कि ये घधिकार तथा कर्तं 


(८ 


कप 


य् 
समें उस स्थान की विशेषताधों का दिचार भी रणा जाना चाहिए गोर 


ह भी देखना चाहिए कि उस पंचायत ने सपने जिम्मे होने गये शिय्वने 


पामों यो विस प्रकार पूरा किया है । एशा दिशा में हम दिग्नलिगिल 
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दिये गए हैं भोर एसका परिणाम श्रच्छा ही रह 
कई लोगों का कहना है कि पंचायतों को एस तरह के श्धिकार देने 
से भ्न्याय, लड़ाई-भंगढ़ा तथा भ्रप्ठाचार भ्रादि बढ़ने का सातरा है। 
उनका यह भी कहना है कि क्योंकि लोग कचहरियों के झादी हो चुके हैं, 
इसी लिए एस तरह के साधारण पंचायती निर्णय को शायद ही कोई महत्व 
प्रदान किया जाय । इसके श्रतिरियत इस प्रकार के अधिकार ग्राम के 
मुखिया को पहले ही प्राप्त हैं। लेकिन हमारा स्याल है कि इस तरह के 
मामले पंचायतों द्वारा भ्रोर प्रच्छी तरह से निपटाये जा सकते है।इस 
बात की भी बड़ी प्रावश्यकता है कि छोटे-छोटे मुकहमों के लिए लोगों 
को दूर-दूर का सफर करने से वचाया जाय और फिजूल की मुकदहमेवाजी 
को रोका जाय। निस्संदेह ग्राम-पंचों से कई बार गलती भी हो जाती 
है, लेकिन ऐसा तो अदालतों में भी हो जाता है। कूठी गवाही तथा पैसे 
का प्रभाव गांव झदालतों में कम होगा, क्योंकि वहां के लोग वास्तविकता 
को श्रासानी से जान सकते हैं । 
न्‍्याय-पंचायत की प्रक्रिया बड़ी सरल शोर सहज होनी चाहिए। हम 
* उन लोगों से सहमत हैं, जो यह कहते हैं कि वादी तथा प्रतिवादी दोनों 
को व्यक्तिगत रूप से न कि वकील के जरिये पंचायत के सामने हाजिर 
होना चाहिए श्रौर एक बार मुकदमे का निर्णय हो जाने पर भ्रपील का 
प्रधिकार नहीं होना चाहिए। हां, जहां श्रदालतों को ऐसा प्रतीत हो कि 
अन्याय हुआ है, वहां उन मुकदमों पर श्रदालत पुनः विचार कर सकती 
है । परन्तु इससे श्रधिक कोइ प्रतिबंध पंचायतों पर नहीं होना चाहिए। 
पंचायतों को व्यर्थ की घुण्डियों में फंसाने से वे भली प्रकार नहीं पनप 
सरकंगी । हम यह चाहते हैं कि समता के श्राधार पर गांव की अपनी एक 
श्रदालत हो, जो कि वर्तमान अदालतों की वुराइयों से बची हुई हो । 
इस सिलसिले में हमारा दूसरा सुझाव यह है कि ग्राम-पंचायतों को 
कुएं, तालाब, गांव की सफाई तथा सड़कों के निर्माण श्रौर सराय इत्यादि 
के निर्माण तथा उनकी मुरम्मत के लिए रुपया खर्च करने के श्रधिकार 
दिये जाय॑। 
भारत के हालात से जो लोग परिचित हैं, वे सब इस बात को मानते 
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हैं कि गाव पर डाला गया सफाई का भार अ्रसपाल रहाई।हम यह 
ज्यादा उचित समभते है कि ग्राम-पचायतों वो प्रोत्रा]हन दिया झाय दिए 
वे जिस प्रकार से उच्चित समभे, श्रपने गांव वो राफाई रगाने ने लिए स्यूय 
प्रबन्ध करें। 

दूसरा कार्य, जो कि पचायतों को दिया जाना चाएिए, रह शिक्ता 
दिलचस्पी लेने, गाव मे स्क्लो के बनाने थ्रौर उनको मर्मत का गपाल 
रखने का पाम हैं | ब्रह्मा श्र श्रसम में एस तरह दिया झा रत गे शोर 
हम समभते है कि इसे श्रौर जगह भी श्रपनाया जाना चाहिए । इनसे 
पी. डब्ल्यू. डी. का बहुत सारा काम हलवा टो रावत है. । 
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पर भी श्रधिकार होना चाहिए । लगान की वसूली, शेती के लिए कर्ज, 
सिंचाई के लिए पानी की बंटाई, दराव के ठेकों के लिए स्थान निश्चित 
करना, श्रकाल में लोगों को सहायता देना, किसी बीमारी के फूट पड़ने पर 
उसकी रोक-थाम के उपाय सोचना, इत्यादि कार्यों में पंचायतों का हाथ 
होना चाहिए। 

गांव के कांजीहीस तया मण्डी, जिनका गांव से सीधा सम्वन्ध होता 
है, श्रासानी से ही इस संस्था को दिये जा सकते हैं । जहांतक लगान और 
खेती के कर्ज का सम्बन्ध है, या खेती को पानी बांटने की बात है, यह काम 
गांव की परिपद्‌ के सुधुर्द किया जा सकता है। अच्छी तरह से काम क रने- 
वाली पंचायत श्रवाल या बीमारियों के रोकने में बड़ी सहायता दे 
सकती है । 

पंचायतों के जिम्मे जो काम किये जायं, उनमें उनकी सफलता या 
श्रसफलता का निश्चय किसी एक कार्य के सफल या श्रसफल होने से नहीं 
करना चाहिए भ्रौर श्रसफलता की अश्रवस्था में भी उनके साथ नरमी का 
बर्ताव किया जाना खवाहिए । हां, यदि पंचायत पूरी तरह से यह प्रकट कर 
दे कि वह काये करने के योग्य नहीं है, तो उस कार्य को उससे छीना जा 
सकता है श्रीर इस कार्य को सब-डिविजनल श्रफसर या पंचायत अफसर 
खुद कर सकता है । हैं 

पंचायतों के सफल तथा लोकप्रिय होने के लिए श्रावश्यक है कि वे 
स्थानीय कर न लगायें और न ही ऋण हासिल करें । 

पंचायतों की श्राय के निम्न साधन होने चाहिए --- 

१. लोकल रेट (स्थानीय कर) का कुछ भाग 

२. जिला बोर्डो तथा कलेक्टरों द्वारा अनुदान 

३. ग्रामीण कांजीहौस तथा मेलों व मण्डियों से प्राप्त आय । 

४. सुकहमों की फीस । 

श्राय-व्यय के सम्बन्ध में सरल नियम होने चाहिए और कड़ा आडिट 
(जांच) नहीं होना चाहिए । 

आय का साल के भीतर खर्च करना आवश्यक नहीं होना चाहिए । 
उपयुक्त काम में खर्च किये जाने तक जमा रहना उचित होग।। 
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सरकार थे; निचले स्तर के बार्मचारियों को पंचायत के गशमों मे 
हस्तक्षेप के प्रधिकार नहीं होने चाहिए, वयोंकि ये स्थानीय श्रधिकार दे 
नियंत्रण में रकावट डालते है । 

वाई साक्षियों का कहना है कि पंचायतों को जिला एथा गादद 
बोर्डो के श्रधीन किया जाय, पर हम इस योजना से राएहमत नही है । इन 
संस्थाप्रों के पास काफी काम है श्रौर यह पंचायतों री निपट नही सवंगा । 
पचायतों का निरीक्षण व पर्यवेक्षण सरकारी वामंचारियो के शदीन रहना 
चाहिए। उबत बोड पंचायतों को श्रनुदान दे सकते है । 

ग्राम-स्तर के कर्मचा रियों का वेतन कम होने के कारण उनवे विए्य 
अष्टाचार को शिकायतें ग्राती हैं । सरकार को एस तरफ विशेष ध्यान 
देना चाहिए | ग्राम-प्रधिकारियों वेः सम्बन्ध मे शिकायतों को सुनने तथा 
उन्हें निपटाने वे प्रधिकार सब-डिविजनल भ्रफसर को होने चाहिए छऔर 
उसकी कोई श्रपील नहीं होनी चाहिए । 

श्रायोग की रिपोर्ट वी) सभी मृस्य बाते ऊपर था तु 
भ्रस्तावों के फलस्वरूप प्रलग-प्रलग प्रातों में झलग-घलग मईध 
प्रौर ऐसी मनोनीत पंचायतों फा निर्माण हग्ना, जिनमे बई स्थानों पर 
नम्प्रदार ही प्रधान पा। एनका विशेष कार्य टोटे-होटे दिदाद 
यारना ही था। एससे सत्ता-प्राप्ति वी लालसा से उत्पन्न होनेदाले दर्ग्ण 
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ब्रिटिश शासन में पंचायतों का विकास 
सन्‌ १६०६ में शाही विकेन्द्रीकरण श्रागोग के स्थापित होने से पहले, 
सन्‌ १८०० से लेकर सन्‌ (६०० तक, ब्रिटिण घासन के सौ वर्षो में देश में 
३१ बड़े दुष्काल पह्टे, जिममें लाखों व्यक्तियों की जानें गई। झ्काल के 
कारणों की चांज करने के लिए सरकार ने समय-समय पर कई झआायोगों 
की नियुक्ति की । 
श्राखिर, जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में देख चु 
विकेन्द्रीक रण झ्रायोग की रिपोर्ट के वाद इस दिशा 
ओर देश में पंचायतों की पुनरस्थापिना हुई 
सन्‌ १६१६ में माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड के कारण गवर्न॑मेंट श्रॉफ इण्डिया 
एक्ट पास होने के बाद पंचायतों की श्रोर कुछ भौर ध्यान दिया गया। श्रव 
ग्राम-सुधार के कार्यो को भी भ्रपनाया जाने लगा। पर ग्राम-सुधार का 
कार्य पंचायतों के सुधुर्दे नहीं किया गया। वह जिला अ्रधिका रियों के श्रधीन 
था। इस काल में कुछ गेर-सरकारी व्यक्ति श्र संस्थाएं भी ग्राम-सुधार 
के क्षेत्र में उल्लेलनीय-काम करने लगीं थीं | कांग्रेस, रामकृष्ण मिशन, 
श्रायें समाज, युवक ईसाई संघ (वाई० एम० सी० ए०) श्रादि संस्थाएं 
श्रौर महात्मा गांधी जैसे नेता विशेष रूप से सक्तिय थे। अतः यह कहना 
श्रत्युक्ति न होगा कि इस दिश्वा में सरकार की ओर से उठाये गए कदम, 
खास तौर पर गांधीजी के श्रौर श्रामतीर पर अ्रन्य संस्थाओ्रों के काम की 
'श्रोर से जनता का ध्यान हटाने के लिए ही शुरू किये गए थे । 
१६१६ के गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट के लागू होने का एक महत्व- 
पूर्ण परिणाम यह हुम्नमा कि पंचायतों का विषय केन्द्रीय सरकार का न 
रहकर प्रान्तीय सरकारों का विषय बन गया । इसके बाद कई राज्यों में 
इससे सम्बन्धित कानून बन गये । मद्रास व बम्बई में इस दिशा में सबसे 
पहले कदम उठाये गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत-सम्बन्धी कानून 
बना। धीरे-धीरे ब्रिटिश भारत के सभी प्रास्तों में पंचायत-सम्बन्धी कानून 
बन गये भ्रोर पंचायतों की स्थापना हो गई । 
१६१६-२० के आस-पास ग्रामीण जनता की दशा सुधारने की दो 
प्रमुख योजनाएं सामने आई। एक योजना श्री मानवेन्द्रनाथ राय की 


हैं, १६०६ के शाही 
ढं 


के 
में ठोस कदम उठाये गए 


[ 


कद 
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'जनता-योजना' थी श्रौर दूसरों महात्मा गांधी की ग्रामोद्योगन्योजरदा' 
थी। दोनों योजनाश्रों का उद्देष्य एक ही थघा--ग्रामीण जनता कंधे गालग 
सुधारना । पर दोनों का तरीका श्लग-ब्नलग था । गांसाऊं गे। 
मॉलिकता यह थी कि यह जनता की श्राध्यात्मिक तथा सागर सिया 
भावनाप्रों को भी विकसित करना चाहते थे। एस याजना में पार्ट 
को विद्येप स्थान दिया गया था। श्रन्य सामान्य कार्यो के वापन्‍-याथ मे 
कार्य भी पंचायतों के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव रसा गया--कर-यगु «८, 
शान्ति-स्थापन, न्याय, प्रारम्भिक शिक्षा, स्वास््य तेथा चिकित्सा, प्रगनवि- 
सहायता, मातृमंगल तथा शिशु-वाल्याण, भवनों तथा पवे वुजो वा 
प्रबन्‍्प, कृषि-विकास, ग्राम्य व्यापार का नियमन तथा सहकारिता शादि । 

ग्रामोद्धार के एस भ्रारम्भिक प्रयोगो मे गुरगावा के तत्कालीन ौिप्ट। 
फमिदनर श्री एफ० एल० बन के 'गरगाया प्रयोग! का भी झपदा रुणाद 
ह। एस प्रयोग का विशदु वर्णन तो यहा पारना सम्भव नही हैं, पर गह 
दात शवश्य है. कि इससे यह परिणाम निकला कि “ग्रामोत्यान दे बाएं मे 
पग्राम-पंचायतों वा दताना एक सहायक काये ही नही ऐ, दल्यि एक राद- 
श्यक बाय है ।”” 

दिस समय ब्रिटिश भारत भे उक्त कानून देश 


स्पापना है रहो थी घोर उनसे सग्यन्धित वानन दस रहें ए, इस रंग 
पृ देसी राज्यों में भी ऐसे ही कदम उठाये जा रहे पे । दाइणबोर पर 
दड़ादा राज्य दे शाराको बा तो दादा था दि उनवा परााणता शागएल 
दिटिश भारत के पच्ामती रायठन से नाही उस्त है। 
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मद्रास प्रान्त में सन्‌ १६२० में पंचायत कानून बना । इसमें स्थानीय 
ससस्‍्याग्रों श्र पंचायतों के श्रधिकार बताये गए थे। '्राम्य न्यायालय 
एक्ट (विलेज कोर्ट्स एक्ट) के श्रन्तर्गत पंचायतों को न्याय-सम्बन्धीं 
अभ्रधिकार भी दिये गए ये । बम्बरई के पंचायत एक्ट के अन्तगंत हर दो 
हजार की जनप्तंस्यावाले गांव के लिए एक पृथक्‌ ग्राम-पंचायत का 
निर्माण होता था। पंचायतें चुनाव द्वारा ही बनती थीं। ग्राम-पंचायत 
के सदस्यों में से ही न्‍्याय-पंचायत का निर्माण होता था। बंगाल में सन्‌ 
१६१६ में स्थानीय स्वशासन एक्ट बना। उत्तर प्रदेश में १६२० में 
पंचायत एक्ट बना । इस एक्ट के अनुसार स्थापित आम-पंचायत्तों को 
न्याय-पंचायतों के श्रधिकार भी प्राप्त थे । लेकिन पंचायतें विकास-कार्ये 
में सहायता नहीं दे सकती थीं। यह कार्य जिला-प्रधिकारियों के ही अधीन 
रहा । पंजाव में सन्‌ १६३६ में बना एक्ट उत्तर प्रदेश के एक्ट की तरह 
ही था। इसके श्रतिरिक्त इस एक्ट से प्रान्तीय सरकार को पंचायतों में 
नामजदगी का अधिकार भी दे दिया गया था। मध्य प्रदेश में इस सम्बन्ध 
में श्रन्तिम कानून १६४६ में पास हुआ था । इस कानून द्वारा वहां की 
श्रादिम जातियों के लिए श्रलग पंचायतों की व्यवस्था की गई । न्याय- 
पंचायत वैसे तो श्रलग थी । पर उसका निर्माण ग्राम-पंचायत के सदस्यों 
से ही होता था। 
सन्‌ १६३५ में जनता की स्वशासन की मांग के फलस्वरूप १९३४५ 
का गवनंमेंट श्राफ इण्डिया एक्ट सामने आया। इस एक्ट के श्रन्तगंत 
प्रान्तों में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डलों और श्र्धलोकप्रिय विधान-सभाश्रों की 
स्थापना हुई। पंचायतों का काम लोकप्रिय मन्त्रियों को दिया गया | 
अधिकतर प्रान्तों में इस सम्बन्ध में बड़े उत्साह से काम शुरू किया गया। 
किस्तु इस प्रकार बने सन्त्रिमण्डल बहुत दिन तक न चल सके । १६३६ 
में शुरू होनेवाले विश्व-युद्ध में भारत के भाग लेने के प्रश्न पर भारत- 
सरकार और कांग्रेस में मतभेद के कारण श्रधिकत्तर प्रान्तों में लोकप्रिय 
शासन समाप्त हो गया। पंचायतों का थोड़ा-बहुत काम तो चलता रहा, 
थर महायुद्ध के कारण उनकी ओर अधिक ध्यान न दिया जा सका और 
हैं संगठन शिथिल हो गये। महायुद्ध के पश्चात्‌ देश में फिर चुनाव हुए 
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भर प्रान्तों में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डलों का निर्माण फिर से दशा । फिर 
दो ही वर्ष में देश स्वतन्त्र भी हो गया। युद्ध के बाद का दिवस रडगर्द् 


भारत में पंचायतों के विकास से श्नलग नही किया जा सब दा, ब्ीर इश- 
लिए हम उसवा श्रप्ययन श्रयले श्रध्याय में ही करेंगे । 

उपयंक्त वर्णन से एक बात स्पष्ट हो जाती है. कि उस रामय पट) 
के पास बहुत ही सीमित श्रधिकार थे श्लौर उनके रागठन को दफ ८३ ३- 
वार रखा जाता था। पंचायतों के विकारा श्रौर शक्ति प्राप्त बार ने $ राग; 
में भी ब्रिटिश सरकार की तरफ से बाई स्कावटे शाही गई घी। एन 
रुकावटों ओर सामित कार्यक्षेत्र के वारण पचायतो के बाय में पाम-एय 
पर रुकावटे भाती घी और उनके धधिका र और सत्ता नाम के ही रह णयई 
घे। 


वित्तीय साधनों की समरय 

धाधिक स्वावलम्दत किसी भी स्थानीय सरधा 

वी एक बड़ो गारण्टी है । यह एक मारी (४ दात है 
एं,विशेषकर पचायते,एस क्षेत्र मे झगरेजी रा 
वभी स्वावलग्दी नही रहो। सन्‌ १६३४ मे स्थानीय रदशातन थे सुस्त- 


न ल्‍ कद 
सग्मजन मे ध्रध्यक्ष-पद ते नापण करत एए रच प सर दा र घहलनभनाए एह 5 
मिल 7 मम 
न कहां पा-+ कहा जाता ६६ दि स्थानीय र्दशाददित सर द मतदान - 


छेद्र विरतृत बार दिया यया हूँ भौर उदवी इत्तिया ही बट गए है । रर॒ 
दात टीक ३। पर एन दातठों से उत्त समझ तब बण लाने दि ज्दनत इनह) 
भाजी हालत शोर धाय के: साधनो की घोर ध्यान ने दिया जाए - इन 
सापनों वे. दिना धपिकारों वा दिखार बरदा मर हुए योस्त दा शिबर) 
से सडाने ये दरादर है । 

समय-समय पर नियत जाुच-ममितलियों शोर शारारं की रणती 
गयेर जनरतठों वी शासन-रिपरोो कौर इरताश मे भी हिनी-न- विस 
रुप मे एस दाठ को माना गया है। सर (६०० मी गाए शेयी ही दा भन्‍- 
रियोदं मे इस दएय में दहा गंश -- “सशानी ये पिन को ध्यान में गगाऋे 
के लिए शिक्षा, रथार्प्य शामीय जनता ईद दूत -गाग्गर्ध: 


&६४ पंचायत-राज 


जरुरी है। इसको फार्यमप में परिणत करके ही स्थानीय स्वशासन को 
मजबूत किया जा सकता है ।**' इससे नगरपालिकाएं भी मजबूत होंगी ।” 

संग १८६२ में दिये गए लार्ट रिपन के एक झास्मन-प्रादेश द्वारा 
प्रान्तीय सरकारों को इस बात की जांच करने का झ्रादेश दिया गया कि 
गेर-सरकारी सदस्यों या निर्वाचित सदस्यों से निर्मित स्थानीय संस्थाम्ं 
को कोन-कौन-से वित्तीय साधन सौंपे जा सकते हैं ? उनसे यह भी पुद्धा 
गया था कि सारे देश्ष में स्थानीय संस्थाग्रों की कर-व्यवस्थाओं में समता 
लाने के लिए बया कदम उठाये जा सकते हैं ? साथ में यह निर्देश दिया 
गया था कि ये साधन ऐसे हों कि श्रावश्यकता पड़ने पर उन्हें बदला तथा 
बढ़ाया जा सके । 

इसके भ्रादेश के फलस्वरूप १८८३-८४ में प्रान्तों में सम्बन्धित कानून 
बनाये गए। उस समय देहाती वोडों (रूरल बोड) के काम नगर- 
पालिकाओों जैसे ही थे, जैसे कि स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा तथा अकाल 
सहायता श्रादि। स्थानीय संस्थाश्रों की श्राय के मुख्य साधन थे--कर, 
फीस, चुंगी, कांजीहौस-फीस, शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी अनुदान, चिकित्सा- 
सम्बन्धी सरकारी श्रनुदान भादि । १८८६ से १८९५-६६ तक के सात 
वर्षो में स्थानीय संस्थात्रों की कुल झ्राय २,६७,६८२ रुपये थी और इसमें 
से १,४१,०५,०२८ रुपये सड़कों से (चुंगी) प्राप्त हुए थे। 

पिछले श्रध्याय में हम १६०७ में नियुक्त हुए शाही विकेन्द्रीकरण 
श्रायोग की रिपोर्ट का उल्लेख कर चुके हैं । इस रिपोर्ट में इस बात को 
स्वीकार किया गया है कि स्थानीय संस्थाओ्रों के वित्तीय साधन अ्रपर्याप्त 
हैं। भारत-सरकार के तत्कालीन गृह-सचिव सर हरबर्ट रिज़ले के शब्द 
हैं-“-मैं समझता हूं कि यह मान लिया जाना चाहिए कि जिला बोडों 
तथा नगरपालिकाओं की आय के साधन उनका आधुनिक ढंग से काम 
चलाने के लिए अ्रपर्याप्त हैं। नगरपालिकाओों में यह कमी जल-योजनाम्रों 
श्र नालियों के सम्बन्ध में विशेष रूप से सामने आती है। इन चीज़ों 
की, भ्रौर विशेषकर जल-योजनाग्रों की उपयोगिता श्रब सब जगह समभी 
जा रही है।” 

आयोग ने अपने सुझावों में कहा है---“पंचायतों को सफल बनाने 


व्रिटिण दासनकाल में पंचायतें !५ 


वे लिए नये बारों की सिफारिथ बारना टीवा ने होगा। हसो जिला दोर्सों 
हारा लगाये गए वारों का एक भांग मिलना चाहिए शरीर सर्थासीय ग्याःट 
के कार्यो फे लिए उन्हें अनुदान दिये जाने चाहिए। एसगे धराहिनिण, 
वांजीहोस से शोनेवाली झाय पंचायतों को ही दी जानी भारिए | 

विकेरद्री वारण झ्ायोग की रिपोर्ट पर भारत सरधार ने ये विख्जाम 
किये। १६१४ की शासन-रिपोर्ट में पंचायतों के बारे गे बा गया ४ व 
“पंचायतों को निश्चित बार लगाने को ध्रममति दी जानी चाहिए, लेविद 
इसपर ध्रान्तीय रास्‍्कार का नियन्त्रण रहना चाहिए चौर इन रात दा 
ध्यान रसना चाहिए कि बर-बसूली मे पच्ायते इतनी लीन न वी जाय दि 
उसके पीछे दे प्रग्य वायों से शिधिल हो जाय 

माण्टेग्यू-चेग्सफोर्ट सुधारों मे भी पत्तायतों बी वित्तीय सगस्णा दे 
महत्व को रवीकार किया गया है। सुधारों दी रिपोर में वहा दशा हैं. 
“पचायतों की उच्चति दी सग्भावनाएं उरदने दिये गए शध्वारों शो 
उनके कात्तंव्यों पर निर्भर होती ) । जहा पच्ायते सपाल हो, व्वहा एच 
छोटे-छोटे मागलों मे दीवानी ओर फौजदारी शधिवार द दिये जाईे 
चाहिए, साप-ऐ-सापघ र्पारप्य शिक्षा के दिएय भी दिए 
जागे जाहिए। उन्हें रघानीय कर रदाए लगाने दो शघधिकार 
जाना भी टोदा है ।" १६६४८ वी शासन-रिपोद मे एस ८; 
श्या है कि पंसायतों को रधादीय रु्पधाक्तद वा एड 

सावर ग्रामों थे साशएिया दिकारा दा साधन समनना 
शापार ज्ञामदयात्तियों ग दशगत सग्बन्ध शोर उन साश 
पाएं (। एस दारे गे निग्दलिणित राधा'द दिये गए 


उन ज  च2  कक 2 2 3 
६. शामन्यमदारा पदायण्ता से आार्यानशत छान इएएए 





सररय रएुपाद तारा लिये जाने चाहिए ! 





हद पंचायत-राज 
पर राच की जानी चाहिए कि जिनके लिए ये वसूल किये जाय॑ । 
साईमन कमीदान की रिपोर्ट और १६३४ के गवर्नमेंट श्राफ इण्डिया 
एक्ट का पंचायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । इस सारे विवरण से हम 
इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में शासकों ने भी इस 
बात को माना था कि जबतक पंचायतों की श्राथिक दशा सन्‍्तोपजनक 
न होगी तवतक ये कुछ काम ने कर सकेगी । यह बात ब्रिटिश शासनकाल 
में जितनी ठीक थी श्राज भी उतनी ही ठीक है ) लेकिन ब्रिटिश दासकों 
की यह सारी सिफारिशों कागजी ही रहीं, क्योंकि उनमे से बहुत कम को 
वास्तथिक रूप से श्रमल में लाया गया, श्रौर पंचायतों की दह्या पहले 
जँसी ही रही श्रौर उचित घन तथा श्रधिकारों के श्रभाव में पंचायतें न 
मुकहमेवाजी को कम कर सकीं, न किसानों के कार्य के भार को हलका 
कर सकीं, न उन्हें स्वशासन की शिक्षा दे सकीं श्रोर न देश के देहातों की 
हालत में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन ही ला सकी । 


हैक 
स्वतन्त्र मारत में पंचायतें 


१५ धगस्त १६४७ को भारत ने एवं नये युग मे प्रदेश दिया। दर 
दिन श्रपनी गुलामी के बन्धन तोड़ एमारा देश रासार के रघाधांन ८ 
को, मण्टली मे शामिल हो गया । 

स्वतन्ध्रता के पूर्व हमारे भ्नधिकतर नेता और देशदारी बिरी ४ 
यबराएँ का दोप विदेशी सत्ता के माधे बडी श्ासावी के साथ मद देते ए- 





गरीबी ? यह दो सो साल के श्ग्रेजी राज का झमिशाप है । राशन 
ग्रत में कोर गरीब नही होगा । “ बेवारी शोर |: 2 आक  ३28 








ये घलावा इसवी जिग्मेदारी धौर किस 
भारत वा वाई नागरिक देवा र नही एमेग 
थे; लिए हाथ नहीं येगा । एसी तरह 
मारी, सागप्रदायिवः दगे, शौदागि 


यहांतवा कि चोरी गौर इबाती तढः 


राज दिया बच्ते थे । दराएया दी एस एए 
हे 
आह 378 3? फू. 
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ह्‌प८ पंनायत-राज 


चार पहले से बिसी नी तरह श्ाज गम नहीं है, बल्कि कई लोगों के मता- 
नुसार तो पहले से श्रधिक गुला हो गया है । ग्रफसरणाही ग्राज भी पहले 
गो तरह ही चलती है। निरोह जनता प्राज भी पुलिस से उसी तरह घब- 
राती है कि जिस तरह यह १६४७ के पहले घवराती थी। इन सब वातों 
गत वया कारण है ? वया इन्हें किसी त्तर र नहीं किया जा सकता ? 
यह प्रश्न हमारे शासन के सम्मस रहे झौर हमारे नेता एनके समाधान के 
प्रयत्न में जुटे हैं। इसीलिए उन्होंने सत्ता को पंचायतों द्वारा ग्रामों तक 
पहुंचाने का संकल्प किया है। हम भारत की पंचायती परम्परा का काफी 
बारीकी से श्रध्ययन कर चुके हैं। हम देस चुके हैं कि भारतीय शासन- 
प्रणाली मूलत्त: व्यवित तथा ग्राम-प्रधान होती थी--उसका झ्राधार स्वा- 
वलम्धी तथा स्वायत्तशासी ग्रामों का पंचायती संगठन था। इस प्रकार 
भारत के पचायती राज का मौलिक सिद्धान्त विकेन्द्रीकरण की वर्तमान 
धारणा से बहुत भिन्‍न है | विकेन्द्रीकरण का भ्राधारभूत सिद्धान्त यह है 
कि सत्ता कहीं-न-कहीं केन्द्रित है श्रोर उसे वहां से वितरित किया जाना 
चाहिए। सत्ता के केन्द्र से इस प्रकार वितरित किये जाने को ही स्तामान्यतः 
विकेन्द्रीकरण कहा जाता है। पर भारतीय पंचायती परम्परा में सत्ता को 
इन श्रर्थों में कभी केन्द्रित नहीं किया गया। “हिन्दुस्तान की कहानो"' 
(डिस्कवरी श्रॉव इंडिया) में श्री नेहरू ने लिखा है--“भारत में कभी 
भी धामिक राज्य-तन्त्र नहीं था ।...राजकीय सत्ता की सारी धारण यूरोप 
के सामन्तवाद से, जहां सम्राट की सत्ता अपने शासन-क्षेत्र में सभी 
व्यक्तियों और वस्तुप्रों पर होती थी, भिन्‍न थी। वह श्रपनी यह सत्ता 
सामनन्‍तों तथा जागी रदारों को प्रदान करता था। इस प्रकार सत्ता की 
एक पदशाही स्थापित हो गई थी । यह राज-प्रभुत्व की रोमन धारणा का 
ही विकसित रूप था। भारत में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी।... 
भारत में किसान कभी भी जागीरदार का दास नहीं रहा ।...कृपि-व्यव- 
स्था सहकारी अथवा सामूहिक श्रम पर भ्राधारित थी ।” इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है जहां यूरोप में शासन सत्ता का केन्द्र और गञ्राधार होता था 
वहां भारत में सत्ता का आधार सहकारी ग्राम था, और ज्ञासक ग्रापनी 
१. हिन्दी में यह पुस्तक “सरता साहित्य मंडल? से प्रकाशित हुई है। 


स्वतन्त्र भारत में पंचायतें व 


सत्ता इसी ब्राधार से ग्रहभ कर्ता था। भारत मे अंग्रेजी राज बी रहापरा 
तबा विसी-न-किसी रुप में यहो व्यवस्था चलती सी |श्रग्रेली शाराद ह 
भारत पर पहला प्रभाव पडा कि यहा साला के दितरण व रथ रदग्प 
राज-प्रभत्व का यह प्राधार--समाप्त हो गया श्लौर पृ गदएए ० «[! * 
एक भति-वेन्द्रित शासन-व्यवरथा एस देश पर भी सोप छो गई । इक 
देश को सारी व्यवस्था पर प्रभाव पश्ना श्रनिवाय था। 

भारतीय शासम-व्यदस्था के एस ग्राधार वो अ्रग्नेजी छासवा ८! ४; 
स्वीवार बार्ना पद्या था । उनको विभिन्‍न जानब-रामितिया भी रु लिए 
पर ही पहची धी कि भारत के ग्रामवासियों को झणयाली दे िए- 
पयोंकि भारत के ६० प्रतिशत निवासी देश के देहातो में ही राते -- 
पंचायतों को पुनर्धापना श्ावष्यक है। इस दारे में पिएले शश्यय मे 
विचार पो चुका है | 

गांधी जी पंचायतों के महत्व को शर मे ही समन गए ए । एसी लिए 
उन्होंने प्रामराज को झपना घ्ोय दताया शौर उसवे टाहतरणया माणशए 


को रादा सामने रखने की चेप्दा की । गाधीजी वा दिरदास पा हि एनाएनो 


को उनवा प्रयाना रवरूप दिये दिना धौर देश ये शार शाशनल्सा थो) 
पंचायतों सांसे पर दाल बिना देश वा रग्भव मा है । 


द्विव्ण राज्य मे दिशिन्‍न प्रान्तो मे द़ी बाहस सस्ता रो ने शाए-गा३ 
में पंचायत रधापित हर पत्तायत) 


यीवीशिश यी दी । पर व 
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ने 
एयर्य पछशोी। 


१०० पंचायत-राज 


देश में शान्ति भी फिर से स्थापित हो गई । लेकिन फिर भी जनता की 
कल्पना के श्रादर्श राज्य की स्थापना के कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिये। 
नौकरणाही को पहले ज॑से ही श्रधिकार प्राप्त थे। लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल 
पुरानी व्यवस्था के श्रन्तगंत ही काय कर रहे थे शौर उन्हें वे घक्तियां प्राप्त 
नहीं थीं कि वे शासनतन्त्न को नया रूप देने में सफल हों सकें । रचनात्मक 
कार्यकर्ताश्रों की एक बैठक में भाषण देते हुए वांग्रेस के तत्कालीन महा- 
मन्‍्त्री श्री शंकरराव देव ने १० भ्रवतूबर, १६४६ को यह वात स्वीकार 

की श्रौर कहा---“यद्यपि यह ठीक है कि श्राज पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
देश के प्रधानमन्त्री हैं श्रौर सभी प्रांतों में ग्राज कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल हैं । 
पर यह भी सत्य है कि उनके नीचे शासन की वही पुरानी मशीन है, जो 
पहले श्रंग्रेजों के इशारों पर काम करती थी | उनपर वे ही पुराने श्रफसर 
वठे हैं । हम उन्हें अ्लहदा नहीं कर सकते--हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। 
देश का शासन चलाना श्राज एक टूटी-फूटी मोटरगाड़ी को जबरदस्ती 
चलाने जसा ही है ।” 

इसी समय संविधान-सभा द्वारा देश का संविधान शीघ्रता से 
तैयार हो रहा था। २६ नवम्बर १६४९ को संविघान व् निर्माण- 
कार्य पूर्ण हो गया भौर २६ जनवरी, १६४० को वह संविधान देश में 
लागू भी कर दिया गया श्र हमारा देश एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त 
लोकतन्‍्त्नात्मक गणराज्य बन गया । 

भारत के संविधान के बारे में कई प्रकार के मत प्रकट किये गए हैं 
श्रौर उसकी कई प्रकार से श्रालोचना की गई है। इन सबसे हमारा कोई 
खास सरोकार नहीं । इस संविधान ने कुछ बातों को विशेष रूप से स्पष्ट 
कर दिया है। संविधान में यह स्पष्ट घोषित किया गया है कि भारत एक 
कल्याणकारी राज्य होगा । संविधान देश के नागरिकों को कई मौलिक 
ग्रधिकार प्रदान करता है, जो किसी भी लोकतन्त्रात्मक देश के नागरिकों 
के लिए श्रावश्यक हैं । इसके भ्रतिरिकत संविधान के ४“वें पनुच्छेद में 
पंचायतों के लिए विशेष व्यवस्था है। ४०वें श्रनुच्छेद के श्रनुसार, “राज्य 
आ्राम-पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्नसर होगा तथा उनको ऐसी 
शक्तियां श्ौर श्रधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों 


स्वतन्त्र भारत में पंचायते कु । 


दे रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए श्रावद्यक हों ।'/ 
वल्याणकारी राज्य को श्राघारभूत भावना यह होती | विदेणदा 
चच्चा-वच्चा सुख-समृद्धि में रहे । उसे जीने का अ्रधियार वी ४ 
धपनी मौलिक श्रावष्यवता प्रों से वंचित न रहे । उराके शुसख बे प्रा: 
की श्रोर श्रग्नसर होने के रास्ते मे कोर्ट बाघा न हो । नागस्वि वी दोगार 
अभंग-हानि श्रोर श्रसमर्थता की श्रवस्था मे उचित राहत मिल सूप धर 
विद्या-प्राप्त करने की सविधाए सभीको रामान रूप रे उपलत्ध वी । 
घाल्याणकारी राज्य को सफल बनाने के लिए पचायतो का होगा शायण्यद 
है, बयोंकि पंचायतों को सारी शासन-प्रणाली को इचियादी एवाई गाना 
गया है श्रौर पंचायतो की प्रणाली स्वागलग्दी शोर लोकातान्िदा ग्रागों 
के समूहों की प्रणाली है | महात्मा गापी के दब्दों मे, “सत्तस्य यो 
जेवर बने रस संगठन में उत्तरोत्तर प्रदुद्ध धौर दिवासोग्श्य त्त्टों दा 
समादेश होता रहेगा। व्यक्ति पदायत का केरद्र रोगा ।...ण्यवित ग्राम दें 


पह ग्रामसमहों के लिए भी श्पनेको न्‍्यौछादर बर देने 
एगा। ब्यवितत को एकाई मानकर ददी यह व्यवस्धा 


व्यक्तियों भें निराशा नहीं होगी । थे घत्दाल 


दिनयी होगे।.. वप्यवित एस व्यवस्पा दा रदिशाएद 
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निर्वाचित कार्यकारिणी 'ग्राम पंचायत' वनाई गई है। इस तरह की 
सक्रिय गांव-सभाश्ों की कार्यकारिणी के सदस्य श्रपनी पदावधि में झिथिल 
या निष्क्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि उनका भ्रपने निर्वाचकों से लगातार 
सम्बन्ध वना रहता है। इन संस्थाओ्रों को काफी श्रधिकार दिये गए। साथ 
ही, उनके कुछ निश्चित कतंव्य भी निर्धारित किये गए। बाद में इसी 
प्रकार का कानून विहार में भी बना | उड़ीसा भ्रौर मध्यप्रदेश में पंचायत- 
सम्बन्धी कानूनों को संशोधित कर नई परिस्थितियों के श्रनुरूप करने की 
कोशिश की गई। लेकिन प्रारम्भिक पंचायतों का ताल्लुका, जिला या 
प्रांत के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। इसलिए उन्हें प्रशासन की 
धारम्भिक इकाई मानने का प्रशन पैदा नहीं होता । पर गांधी जी की पंचा- 
यत-राज की धारणा इससे भिन्न थी। उसमें पंचायत को शासन की 
वास्तविक इकाई माना गया है, जिससे देश के सारे शासनतन्त्र का निर्माण 
होता है। श्रमरीकी पत्रकार डियू पियरसन से एक भेंट के दौरान में गांधी- 
जी ने कहा था, “भारत में सात लाख ग्राम हैं ! हर ग्राम का संगठन उनके 
नागरिक की इच्छा से होगा। इस प्रकार देश के ४२ करोड़ के स्थान पर 
७ लाख वोट होंगे--श्रर्धात्‌ एक ग्राम का एक वोट होगा । चुनावों के द्वारा 
यही ग्राम श्रपना जिला-शासन चुनेंग । यह जिला-शासन एक राष्ट्रपति 
का चुनाव करेंगे, जो राष्ट्र का मुख्य कार्यकारी होगा ।” 
स्पष्ट है कि गांधीजी की यह कल्पना श्रभी तक पूर्णरूपेण क्रियान्वित 
नहीं हो सकी है। भारत के संविधान में शासन की स्वायत्त इंक्राइयों के 
संगठन की जो बात कही गई हैं, वह उक्त श्रधिनियम द्वारा भी पूर्ण नहीं 
हुई । परन्तु श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी की १६५६ की रिपोर्ट के बाद 
सामुदायिक विकास-मंत्रालय की देखरेख में और अधिक प्रगति हुई है, 
जिसका वर्णन झागे किया गया है । 
पंचायतों की आशथिक व्यवस्था 
४ अ्रगस्त, १६४८ को राजकुमारी अ्रमृतकौर की श्रध्यक्षता में नई 
दिल्‍ली में होनेवाले राज्य के स्थानीय स्वशासन-मन्त्रियों के सम्मेलन में 
उद्घाटन-भाषण करते हुए प्रधानमन्त्री नेहरू ने कहा था---“लोकतन्त्र की 
किसी भी सच्ची व्यवस्था का झाधार स्थानीय स्वशासन ही है और होना 
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स्थिति सुदृढ़ करने के उपाय सामने रसे | भ्रलग-प्रलग राज्यों की प्रवस्था 
मी श्रलग-अ्लग थी, इसलिए सम्मेलन ने यह निश्चय किया कि इस प्रश्न 
पर प्रधिक जानकारी प्राप्त की जाय । सम्मेलन ने वित्त-सम्बन्धी प्रस्ताव 
में कहा---'“यह सम्मेलन स्वीकार करता है कि स्थानीय संस्याप्रों के 
वित्त-साधन प्रावश्यकता को देखते हुए बहुत कम हैं। सम्मेलन यह भी 
मानता है कि मौजूदा साधनों का उचित उपयोग भी नहीं किया जाता है। 
इसके अतिरिकत कर-निर्धारण का तरीका दोपपूर्ण है तथा वसूली पूरी 
नहीं हो पाती । 

“स्थानीय संस्थाग्रों की वित्तीय समस्या की गम्भीरता को देखते हुए 
यह सम्मेलन इस बात की सिफारिश करता है कि केन्द्रीय सरकार एक 
ऐसी समिति की नियुक्ति करे, जो स्थानीय सस्थाश्रों के वित्त की पूरी 
तरह से जांच-पड़ताल करे श्रौर उसको उन्नत करने तथा उसके विकास के 
उपायों के बारे में झपने प्रस्ताव पेश करे ।” 

'स्थानीय वित्त-साधन की जांच-पड़ताल-समिति की रिपोर्ट 
भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। २ श्रप्रैल 
१९४९ को स्वास्थ्य-मन्त्रालय ने एक ऐसी समिति का निर्माण किया। 
इस समिति का नाम स्थानीय वित्त-साधन की जांच-पड़ताल-समित्ति 
था। इस समिति में श्रध्यक्ष को मिलाकर दस सदस्य थे । 

समिति को निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करना था। 

स्थानीय संस्थाओं के वित्त की जांच-पड़ताल और उसके विकास 
श्रौर उन्नति के सुझाव देता; इसके लिए-- 

(क) इस बात की जांच करना कि क्या स्थानीय संस्थाओं के वित्त- 
साधन उनकी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निबाहने के लिए काफी है ? 
यदि नहीं तो उन्हें कैसे उठाया जा सकता है ? 

(ख) सरकार द्वारा वित्त-सहायता के साधनों की जांच-पड़ताल । 

(ग) कर-निर्धारण श्र वसूली की मौजूदा व्यवस्था की जांच । 

वित्त-साधनों की जांच के लिए समिति ने भारत में ब्रिटिश राज की 
स्थापना से लेकर अबतक के स्थानीय संस्थाओं-सम्बन्धी साहित्य का 
अध्ययन किया । खासकर ब्रिटिश राज में नियुक्त की गई सभी जांच- 
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२. व्यवसाय-कर--यह कर व्यवसायी पर लिया जाता है श्रौर उसने 
सब व्यक्तियों से लिया जाता है, जो छः मास में कम-से-कम ६० 
दिन उस इलाए में रहते हों । 
३, यान-कर--यह कर मोटरक़ारों को छोड़ अन्य यानों पर, जो 
गांव में प्रयुक्त होते हैं, लिया जाता है । 
४. पम्पत्ति-हस्तांतरण कर--यह सम्मत्ति के हस्तांतरण पर 
५ प्रतिशत के दर से लिया जाता है । 
राज्य-सरकार की श्रनुमति से लगान पर तीन पाई प्रति रुपया कर 
लगाया जा सकता है। पुलों श्रादि के लिए धन-संग्रह करने के लिए भूमि 
पर एक झौर कर लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त चाणिज्य, उपज 
के क्रय-विकय, ग्राम-स्थानों के इस्तेमाल, यान के अड्डों, कसाईखानों, 
आदि पर भी पंचायत फीस वसूल कर सकती है 
इन आराय के साधनों के श्रतिरिक्त ; 
१. पंचायतें जिला वोर्डों द्वारा लगाई सवाई का चौथाई भाग ले 
सकती हैं । 
२. मालगुजारी का १२३ प्रतिशत भाग राज्य सरकार पंचायतों को 
अनुदान के रूप देने के लिए भ्रलग से रखती है । 

. जिला-बोर्डों के द्वारा लगाया गया यात्री-कर भी पंचायतों को 

मिलता है। 

४. मद्रास स्वास्थ्य-अधिनियम के श्रन्तगंत समस्त करों की भाय 
पंचायतों को मिलती हैं । 

५. पंचायतों द्वारा प्राप्त न्‍्याय-सम्बन्धी फोसों व जुर्मानों का उ 
भाग और इसके अतिरिक्त जिला बोर्डों से हाटों, भण्डियों, 
पत्तनों श्रादि से प्राप्त श्राय का भाग पंचायतों को मिलता है। 

बम्बई : १. भवन-कर--(क) भवन के मूल्य पर श्राठ श्राने प्रति 

१०० रुपये की दर तक एक ही बार । 
(ख) सम्भावित सालाना किराये का १४ प्रतिशत तक। 
२. यात्री-कर--छः श्राने प्रति यात्री तक । 
३. मेलों तथा त्यौहारों पर कर-(क) स्टालों व दुकानों पर पहले 


|्छ 
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के लिए लाईसेंस पर फीस, जिला-बो् के प्रनुदान श्रादि से भी पंचायतों 
की भ्राय होतो है । 

उत्तर प्रदेश : इस प्रदेश में कोई भी कर प्रावश्यक तथा शनिवाय॑ नहीं 

है। परन्तु जो कर यहां लगाये जा सकते हैं, वे निम्न हैं-- 

१. (क) काश्तकार पर सीर भूमि के लगान पर प्रति रुपया पर 

एक आने का कर । 
(ख) मालिक पर लगान पर दो पैसा प्रति रुपया का कर। 
(ग) सम्भावित लगान के श्राघार पर सीर तथा सुदकादत भूमि 
के लगान पर प्रति रुपया एक श्राना कर । 
इन सभी करों का एक साथ लगाया जाना ग्रावश्यक है, 
श्रौर यह ऊपर लिखी उच्चतम मात्रा के अनुपात में लगाया 
जाता है। 

२. व्यवसाय तथा व्यवसाय पर विनिहित मात्रा में कर । 

इसके भ्रतिरिक्त कपड़ा व खांड बेचनेवालों तथा श्रन्य व्यापार 
करनेवालों पर उनकी वाधपिक भ्राय के झाधार पर पंचायत कर 
लगा सकती है। इन करों की दरों की सीमा राज्य सरकार निर्घा- 
रित करती है। 

३. उपरोक्त कोई कर न देनेवालों पर राज्य द्वारा निश्चित सी मानों 
के भीतर भवन-कर लगाया जा सकता है। जिलाधीदा यदि 
श्राज्ञा देदे तो जिला बोर्ड को स्थानीय (लोकल टैक्स) में से 
विनिहित भाग देना पड़ता है। 

. जुर्माने, फीस, तथा राजीनामों से प्राप्त रकमें । 
. जिला-बोर्ड तथा सरकार से प्राप्त भ्रनुदान । 
, नजूल सम्पत्ति के किराये का विनिहित भाग । 
, दान-चन्दे आदि से प्राप्त रकम । 
» खाद आदि के विक्रय से हुई श्राय । 
पंजाब : यहां कोई कर अनिवाय॑ नहीं है | पंचायतों को जिन करों को 
लगाने का श्रधिकार है, वे भी राज्य सरकार की भ्रनुमति से ही लगाये 
जा सकते हैं। ये कर निम्न हैं--- 
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(ज) पंचायत-क्षेत्र में यात्रियों से यात्नी-कर । 
(भू) पंचायत के स्वामित्व की भूमि, भवनों तथा प्रन्य स्थानों 
की ग्राय । 
(ब) सरकार द्वारा वसूल फिये करों का भाग। 
उड़ीसा : उट्टीसा में श्रनिवायं कर केवल श्रचल सम्पत्ति के मालिकों 
पर ही लगता है| यदि कर देनेवाला निर्धन हो तो पंचायत कर कम कर 
सकती है या उसे कर से छूट भी दे सकती है । 
यहां भी दलालों, एजेण्टों तथा डंडीदारों से लाइसेंस फीस ली जाती 
है। इनके श्रतिरिक्त पंचायत कुछ श्रन्य कर या शुल्क भी लगा सकती 
है, यथा--भाड़े के पशुझ्रों पर कर, पंचायती भूमि का उपयोग करनेवालों 
से किराया, पशुओं तथा वस्तुग्नों की बिक्री पर शुल्क तथा उनकी रजिस्ट्री 
की फीस, पंचायती क्षेत्र के कसाईखानों से श्राय, सरायों, धर्मंशालाशों 
श्रादि का किराया, श्रादि। 
पंचायतों को १८ से ५० वर्ष तक की श्रायु के स्वस्थ पुरुषों पर श्रम- 
कर लगाने का भी अधिकार है, जिसके लिए वर्ष में चार दिन तय कर दिये 
जाते हैं । पर लगातार दो दिन से श्रधिक काम नहीं लिया जा सकता | 

फिर न्याय-सम्बन्धी जुर्माने, फीस व दण्ड, दाख श्रादि कूड़ा-ककेट के 
बचने से हुई आय, पंचायत के श्रधिकार में दी गईं राज्य की सम्पत्ति से 
प्राप्त श्राय, जिला-बोर्ड तथा सरकार से प्राप्त श्रनुदान तथा लोकल रेट 
का एक-तिहाई भी ग्राम-फण्ड में ही जमा होते हैं । 

मध्यप्रदेश. : श्रनिवार्य कर निम्न हैं-- 

१. भवनों तथा कृषि के श्रतिरिकत श्रन्य भूमि पर कर--यह कर 
सम्पत्ति पर कब्जा रखनेवालों तथा उनके न होने पर सम्पत्ति के 
मालिकों से निश्चित न्यूनतम मात्रा की सीमा में प्राप्त किया 
जाता है । 

२. लाइसेंस फीस--क्षेत्र में हर कमीशन एजेण्ट तथा डण्डीदार 
को निद्चित फीस देकर लाइसेंस लेना पड़ता है। 

३७ व्यवसाय-कर--निश्चित व्यवसायों का भ्रनुसरण करनेवालों पर 
विनिहित दर से लगाया जाता है। 
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न फरे तो उसे उसी फाल के लिए दुगुनी मजदूरी देनी पड़ेगी । 

इसके झ्तिरिवत श्राय के निम्नलिसित साधन भी हैं-- 

१. न्‍्याय-सम्बन्धी फीस व जुमाने । 

२. सब-डिवीजनल विकास-सण्ड के पश्रनुदान । * 

३. सरकार तथा श्रन्य स्रोतों मे श्रनुदान । 

४. जिन परमिटों के सम्बन्ध में उन्हें नियमों तया उपनियर्मों के 

अ्न्तगत श्रविकार प्राप्त हैं, उनपर फोस । 
वित्तानुमन्धान-समिति की सिफारिशों 

समिति की राय में उपयुंवतत विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
चंचा।यतों की आय के मुख्यतः दो साधन हैं--- 

१. पंचायतों द्वारा खुद प्राप्त की गई आय । 

२, सरकार तथा श्रन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान । 

पंचायतों को श्रपने साधनों से होनेवाली झाय के बारे में समिति का 
मत है कि उन्हें निम्नलिखित दो अनिवार्य कर लगाने चाहिए-- 

१, भवन तथा चूल्हा-कर श्रथवा हैसियत या सम्पत्ति-कर । 

२. सफाई-स्वास्थ्य-सम्बन्धी कर । 

अपनी झ्रावश्यकताश्रों तथा स्थानीय परिस्थितियों के श्रनुसार पंचा- 
यतें श्रीर कर भी लगा सकती हैं । श्रम के लिए कोई मजबूरी नहीं होनी 
चाहिए । यदि कोई व्यवित इच्छापूर्वक श्रम करना चाहे तो कर सकता 
है, परन्तु जो ऐसा न कर सके, उसकी एवजी देने की सुविधा दी जानी 
चाहिए। इसके लिए कोई दण्ड नहीं होना चाहिए। 

कई पंचायतों की श्राथिक अ्रवस्था श्रच्छी नहीं होती | इस प्रकार 
की पंचायतों को, समिति की राय में, श्रन्य तरीकों से आथिक सहायता 
का दिया जाना प्रच्छा होगा । ये तरीके हैं--मालगुजारी का १४ प्रतिशत 
भाग तथा सम्पत्ति के हस्तांतरण पर कुछ फीस श्रादि । इस तरह से प्राप्त 
रकम पंचायतों के कोष में जानी चाहिए । के 

जहांतक पंचायतों की प्रारम्भिक शिक्षा की जिम्मेदारी का सम्बन्ध 
है, उन्हें उसी ढंग से अनुदान मिलने चाहिए जैसे कि स्थानीय स्वशासन 
की भ्रन्य संस्थाओं को दिये जाते हैं । 
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इस तरह से पंचायतों की वित्तीय समस्या सुलभाने में काफी सहायता 
मिल सकती है। इसके साथ दूसरा तरीका है पंचायती खेत व पंचायती 
फार्म । इनसे पंचायतों को अपने सामान्य कार्यो के लिए काफी घन मिल 
सकता है। यह साधन वित्त-समस्या को हल करने के साथ-साथ स्वाव- 
लम्बन तथा श्रात्मनिर्भरता की भावनाश्रों को भी जाग्रत तथा पुप्ट करेगा । 
स्थानीय वित्तानुसन्धचान समिति की रिपोर्ट में एक जगह सहकारी सेती 
तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यो को भी पंचायतों की झाय का एक साधन 
बताया गया है। वित्तानुसन्धान-समिति के इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए 
स्थानीय स्वशासन-मन्त्रियों के सम्मेलन ने यह ठीक ही निश्चय किया कि 
सहकारिता तथा पचायत के कत्तंव्यों व कार्यो के क्षेत्र निश्चित होने चाहिए 
और श्राथिक उत्तरदायित्व के कार्य सहकारिता के क्षेत्र में ही रहने चाहिए। 
इसमें इतना श्रवश्य हो सकता है कि पंचायती क्षेत्र की हर सहकारी 
सभा श्रपनी आय से प्रति वर्ष एक निश्चित अनुपात में विकास के लिए 
पंचायत को ग्राम-फण्ड में रकम दे। इससे एक तरफ तो पंचायत सह- 
कारिता को प्रोत्साहन देने में अपना भी लाभ देखेगी झभोर दूसरे सहकारी 
सभा के क्षेत्र में हस्तक्षेप भी नहीं कर पायेगी । 
कर-जांच-समित्ति की रिपोर्ट 
१ अ्रप्रेल १६९५३ को केन्द्रीय वित्त-मन्त्रालय ने कर-पद्धति के बारे में 
पूरी जांच-पड़ताल करने के लिए एक कर-जांच-समिति (टैक्सेशन इन्ववा- 
यरी कमेटी) की स्थापना की घोषणा की । समिति की स्थापना का उद्देश्य 
वित्त-मन्त्रालय के भ्रनुसार “कर-पद्धति का पूरा अनुसन्धान करना है 
इसी प्रकार की एक जांच-समिति इसी प्रकार की तहकीकात करने के लिए 
३० वर्ष पूर्व भी नियुक्त की गई थी। पर १६४३ की परिस्थितियों में 
बहुत अन्तर भ्रा चुका है ५ इसलिए एक नई जांच होना आवश्यक था । 
सरकार यद्यपि सन्‌ १६९४८ से ही एक ऐसी समिति नियुक्त करने के प्रइन 
पर सोच रही थी, पर विभाजन तथा वैधानिक परिवर्तनों के कारण पहले 
ऐसा नहीं किया जा सका।” यह समित्ति देश की कर-व्यवस्था के बारे में 
ऋमिक तथा पूरी तहकीकात करने के लिए नियुक्त की गई। 
श्रध्यक्ष-सहित समिति के छः सदस्य थे । भूतपूर्व केन्द्रीय वित्त-मन्त्री 
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डा० जान मधाई समिति के अध्यक्ष थे। दिल्‍ली के भूतपूर्व प्राय-कर 
प्रायुवत सरदार इन्द्रजीतसिंह समिति के मन्त्री थे । समिति को निम्न- 
लिखित प्रदनों पर विचार करना था-- 

१. केन्द्रीय, राज्यीय तथा स्थानीय करों का जनता वेः विभिन्‍न वर्गों 
तथा विभिन्‍न राज्यों पर प्रभाव | 

२. (क) दतंमान केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय कर-पद्धति के विकास 
की योजना । 

(ख) जनता की झामदनी तथा वित्तीय ग्रसमानता को दूर करने के 
तरीके । 
आ्राय-कर लगाने का तरीका तथा उसकी सीमाए, थोर उसका उत्पा- 
उद्योगों पर प्रभाव । 

४. कर का मुद्रास्फीति तथा उपस्फीति के उपकरण के रूप में परोक्षण | 

५. अभ्रन्‍्य सम्बन्धित बातों पर विचार । 

६. (क) वर्तमान कर-पद्धति में ग्रावश्यक सुधा रो, तथा 
(ख) कर के नये स्रोतों के सम्बन्ध में विशेष रूप से सिफारिश करना । 
समिति ने १६ नवम्बर, १६५३ से गवाहियां लेदी शुरू की । सुन 

के दौरान में करों की वतंमान व्यवस्था की अच्छी तरह जांच-पड़ताल 
गर। सारो जाव के बाद समिति ने अपनी सिफारिश दी । पच्दायती दित्त 
के बारे में समिति ने निम्नलिखित सिफारिश दीं--- 

१. पंचायतों के विक्लास में यह बात सहायक होगी कि उनका संगठन 
करने के त पद करन लगाये जाय। पचायतों के द्रारश्निक 
विवाास वी ग्रवस्था में उन्हें झपने कार्य वेः हि 
राज्य सरकार की ग्रोर से दिया जाना 

२. धीरे-धीरे परचायतों को कर लगाने के लिए ठेयार वरना चाहिए । 
इसके लिए उतहें दाध्य नी किया जा सदाता है। पर पंचायतों वा 
कर लगाने का क्षेत्र सीमिति ही रहना चाहिए। इसके झपादा 
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उनकी कर लगाने की पद्धति सीधी-सादी होनी चाहिए । दिद्ह 
जल, गाड़ी, पशु झादि पर लगाये यए छोटे-धोटे बर बहुत धधिद 


उपयोगी सिद्ध नही होते । समिति के प्रस्तादानुसार 
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कर श्रधिक उपयोगी होंगे--- 

१. साधारण सम्पत्ति कर। 

२. सेवा कर । 

३. भूमि पर उप-कर (सवाई) 

४. सम्पत्ति-हस्तांतरण-कर । 

इनके भ्रतिरिक्त पंचायत की परिस्थितियों के अनुसार यानों, व्यव- 
साथों तथा मेले-तमाशों पर भी कर लगाये जा सकते हैं । 

कर-जांच-समिति के प्रस्तावों पर स्थानीय स्वशासन-मन्त्रियों के 
सम्मेलन में विचार किया गया । राज्यों का कथन था कि जनता पर करों 
का भारी बोभ है शौर वह श्रौर श्रधिक करों का बोक नहीं सह सकती । 
इसलिए पंचायतों को नये कर नहीं लगाने चाहिए । लेकिन राज्यों के पास 
भी इतना रुपया नहीं है कि वे पंचायतों को अनुदान दे सकें। भरत: पंचा- 
यत्तों को वित्त-सहायता देने के लिए राज्यों ने केन्द्र से सहायक अ्रनुदान 
की मांग की । 

स्पष्ट है कि ऐसी दशा में पंचायतों के लिए झ्रावश्यक वित्त-सहायता 
प्रासानी से जुटाई जा सकती । इसका एकमात्र तरीका यही हो सकता 
है कि पंचायती को सुपुर्द किये गए कामों के स्वरूप के अनुसार राज्य 
तथा केन्द्र, अपने उन करों का, जिन्हें वे पंचायती क्षेत्र से प्राप्त करते हैं, 
एक भाग पंचायतों को दें । साथ ही, वित्तानुसन्धान-समिति की सिफा- 
रिशों के अनुसार पंचायती क्षेत्रों में सहकारी फार्मों तथा पंचायती खेतों 
की स्थापना करके भी श्राय का एक श्रन्य साधन निकाला जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त सहकारो सभाओं का विक्रास-फण्ड भी पंचायत की आय 
का एक अन्य भ्रवश्यक तथा उपयोगी साधन हो सकता है । 

पंचायत-राज की वास्तविक धारणा के अनुसार स्थानीय स्वशासन 
की सभी संस्थाएं पंचायत के अ्रधिक्षेत्र में ही आ जाती हैं। नगर, तहसील 
तथा जिला पंचायतों की कर-पद्धति तथा संगठन आ्रादि के बारे में उप- 
युक्‍त स्थानों पर विचार किया जायगा। 

कांग्रेम की पंचायत-समिति की रिपोर्ट 
पंचायतों के विकास का अ्रध्ययतत करते समय हम देख चुके हैं कि 
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१६४७ तक देश के प्रायः सभी राज्यों में पंचायत-राज-सम्बन्धी कानून बन 
चुके थे। भारत के सभी प्रमुख राजन॑तिक दल भी पंचायतों के विरुद्ध 
नहीं हैं। भ्राचार्य विनोबा भावे ने पंचायत को सर्वोदिय-समाज की श्राधार- 
शिला बताया है। कांग्रेस के कार्यक्रम में पंचायतों को सदा से एक महत्व- 
पूर्ण स्थान दिया यया है । पंचायतों की प्रगति की श्रोर वर्गंग्रेस ने सदा 
काफी ध्यान दिया है। २३-२४ मई १६५४४ को नई दिल्‍ली में होनेवाजी 
कांग्रेस कायंसमिति की बँठक में पंचायतों की प्रगति पर विचार-विमर्चा 
हुआ । इस सम्बन्ध में पास हुए प्रस्ताव में कहा गया है--कांग्रेस कार्य- 
समिति को भारत के विभिन्‍न भागों में पंचायत-पद्धति के उत्तरोत्तर 
विकास को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। यह न सिर्फ भारत की पुरानी 
परम्पराप्रों के श्रनुकुल ही है, वल्कि वतंमान स्थिति के भी उपयुक्त है । 
प्राधुनिक राज्य धीरे-घीरे स्वभावतः वेन्द्रीकरण की धोर अग्रसर होने 
लगते हैं। इस प्रवृत्ति में सन्‍्तुलन लाने के लिए स्थानीय स्वायत्त संस्थानों 
का विकास किया जाना चाहिए, जिससे देशवासी स्वय देश के प्रशासन में 
तथा सामाजिक, श्राथिक व न्यायिक क्षेत्रों में भाग ले सकें । इसका सबसे 
धच्छा उपाय यही हो सकता है कि भारत के गांवों में पंचायतों का 
विकास किया जाय । इन पंचायतों को प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों ही 
तरह के काम करने चाहिए । 

“कार्य त्रमिति विशेषतः न्याय-पंचायतों की स्थापना का स्वागत करती 
है, जिनसे श्रदालतों का भार कम होगा तथा काफी संख्या में छोटे-छोटे 
मामलों का मौकों पर ही फैसला हो जाने से देशवासियों को सत्ता एवं 
शीघ्र न्याय मिल सकेगा । 

“स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण देश भे एस 
प्रकार वी पंचायतों का विकास किया जाना चाहिए। ये पचायते जाति 
तथा धर्म का नेद-नाव किये बिना सम्बन्धित क्षेत्र का एं प्रतिनिदान 
करेंगी ।'' 

दैठक में यह भी निशवय किया कि सारे राषज्यों में पंदचायते दिस हंग 
से काम करती हैं इसका घप्ययन किया जाय । इसदे लिए एवः 


नियुक्ति दी गई । इस समिति के छः सदस्य पे । 
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समिति का कार्य इस प्रस्ताव के श्रनुसार यह था कि वह “इस प्रश्न 


के सब पहलुओं पर विचार करे झौर यह भी ध्यान रसे कि विभिन्‍न 
राज्यों में पंचायतें किस तरह काम कर रही हैं । श्रजमेर में होनेवाली 
अखिल भारतीय दांग्रेस-कमेटी की बैठक के श्रवसर पर कार्य-समिति की 
बैठक में समिति श्रपनी रिपोर्ट पेश करे ।/ 


समिति ने एक प्रश्नावली बनाकर देश के सब राज्यों तथा प्रदेश 


कांग्रेस कमेटियों को भेजी | समिति ने श्रपनी पहली बैठक में मूलभूत तथा 
व्यावहारिक समस्याझ्रों का निर्णय किया, जो ये हैं--- 


१. 


ल्‍्फ् 


ना 


+ 


री 


शान्तिपूर्ण रीति से सामाजिक एवं झाथिक क्रान्ति लाने में प्रभाव- 
शाली साधन के रूप में ग्राम-पंचायतों का स्थान । 


. लोक-हितकारी-राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक एवं भ्रथिक 


शब्ित के व्यापक विकेन्द्रीकरण में ग्राम-पंचायतों का स्थान । 


- प्राचीन भारतीय परम्पराशों के अनुरूप 'सम्मिलित प्रजातन्त्र के 


थ्रादर्ग के रूप में ग्राम-पंचायतों का विकास--पंच परमेश्वर का 
स्थान । 
दलबन्दी से दूर सामुदायिक संगठन के रूप में ग्राम-पंचायतें 


- भ्राम-पंचायतों के कार्य में सर्वेसम्मति का सिद्धान्त---एकमत से चुनी 


जानेवाली पंचायतों को श्रन्य पंचायतों के मुकाबले में अधिक 
झ्रधिकारों का दिया जाना । 


, पंचायतों की निर्वाचन-पद्धति--वयस्क मताधिका र-- प्रत्यक्ष अथवा 


श्रप्रत्यक्ष चुनाव---हाथ दिखाकर मतदान या प्राचीन भारत में प्रच- 
लित पर्ची द्वारा प्रश्नों के तय करने की पद्धति का विकास करना । 


. पंंचायत-संगठन की इकाई--एक गांव या ग्राम-समूह भ्रथवा जनसंख्या 


के आधार पर । 
पंचायत तथा राज्य के बीच की मध्यवर्ती संस्थाएं । 


« राष्ट्रीय ग्राथिक श्रायोजन में ग्राम-पंचायतों का स्थान--दूसरी 


पंचवर्षीय योजना में पंचायतों के प्रभावशाली योग को सुनिश्चित 
करने के उपाय--सामुदायिक योजनाओं एवं राष्ट्रीय विस्तार-सैवाशों 
में पंचाण्तों का महत्व । 
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व्यावहारिक समस्याएं ये हैं--- 

१. प्रशासनिक प्रधवा नगरपालिका-कार्य । 

२. न्याय-सम्बन्धी कार्य-न्याय-पंचायत के निर्णयों को गांव दी दल- 
वन्‍्दी से स्वत्तन्त्र रखना । 

३, श्राथिद कार्य, विशेषकर गांव में सहकारो संस्थाद्रों तथा सहवार 
प्रणाली का विकास तथा सहकारी खेती से सम्बन्धित कार्य । 

४. पंचायतों की श्रााय के साधन--लगान की उगाही का प्रतिशत भाग- 
सावंजनिक भूमि, हाट-बाजार, मेला-ल्थान, नदी, घाट इत्पादिकी 
व्यवस्था से ध्राय; नकद, जिनस तथा श्रमवे रूप में दान शथवा 
चन्दा 

५, कर्मचारी प्रशिक्षण । 
समिति ने इन सब प्रश्नों का भली प्रकार अ्रध्यपन किया झौर फिर 

देदा-भर से प्राप्त सूचना के झ्लाधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की । ऊपर जो 

प्रश्नावली दी गई है, उसीसे रिपोर्ट का महत्व प्रकट हो जाता है। बेन्द्र 
तथा राज्यों में कांग्रेस का ही शासन होने से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
उबत रिपोर्ट का राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा शौर कार्यरूप मे परिणत किया 
जाना निश्चित-सा ही होगा । 

इस रिपोर्ट के लेखवों का भी यही मत है कि भारत मे पंचायतों 
का पषम बहुत प्राचीन है झौर भारत में राज्य-प्रणाली का विकास इच 
लोकतान्धरिक पंचायतों से ही हश्ा ह। राजाप्रों ने सत्ता एन सस्धारों से 
ही प्राप्त की । एससे यह स्पप्ट हो जाता है कि यहां पचायते विसी विड्वेन्द्री 
करण दे पाम के फलस्वरूप नहीं बनी । वस्तृत: ये पहले दनी घोर दणवे 

गठन दा रा ही शासन की वेस्द्रोय संस्था वा * 

के धापार पर यह सिफारिश वी ग 


निर्देधानुमार शासन की इद्गईयां हों, तथा दलदन्दी से सुरक्षित रसी 
हू रे 


) ४. 





जाये यपातम्भव उनमें सर्व-सम्मतति के सिटास्त दो प्रोत्साहन दिया जाय 
भौर न्याय के लिए स्थाय-पंचायदों दा निर्माण एथधश शोर चनाद हारा ही 
होी। यह रि पतों, पंचायत-वदिनायों तथा पंचायत-शाज-एए ति भेे 


5 + चि हक "बलि चल 
देसेप घात्था रखनेदालों ये धघ्ययन मो छिए नी प्रदप्ठि सागएा एप- 
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स्थित करती है । इस रिपोर्ट के श्रन्तिम निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-- 

१. पंचायती परम्परा--भारत में स्वस्थ श्रोर जनतान्त्रिक पर- 
म्परा्ों को स्थापित करने के लिए पंचायत-व्यवस्था एक बहुत ग्रच्छा 
प्राधार प्रदान करती है । राज्य फो चाहिए कि वह इसके विकास को 
प्रोत्ताहित करे, ताकि हमारी जनता शासनिक कार्यों तथा सामुदायिक 
जीवन के दूमरे सामाजिक, द्ार्थिक श्रौर न्यायिक कार्यों में भाग ले सके । 

२. संविधान श्रौर पंचायतं--भारतीय संविधान में निश्चित उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए ग्राम-पंचायतों को न केवल स्थानीय स्वायत्त-शासन 
इकाइयों के रूप में ही काम करना चाहिए, वरन्‌ सामाजिक न्याय को 
स्थापित करने के लिएश्नौर सामुदायिक जीवन के पोषण के लिए भी 
प्रभावशाली काय्य करना चाहिए, ताकि लोगों को श्रधिकाधिक रोजगार 
प्राप्त हो सके । 

३. श्राथिक तथा राजनैतिक सत्ताश्नों का विकेन्द्रीकरण--भारतीय 
संविधान जिन मौलिक सिद्धान्तों पर श्राधारित है, उनको सम्पूर्ण रूप से तब 
ही वास्तविक रूप दिया जा सकता है कि जब ग्राम-पंचायत-संस्थाओं के 
जरिए प्राथिक श्र राजनैतिक सत्ता को विकेन्द्रित करने के लिए गम्मीर 
झौर क्रमवद्ध प्रयास किया जाय । 

४. मध्यवर्ती संस्थाप्नों के कार्य का पंचायतों द्वारा निर्वेहन--व्यापक 
भूमि-सुधारों के लागू होने के फलस्वरूप मध्यवर्ती संस्थाएं समाप्त हो गई 
हैं। मध्यवर्ती संस्थाएं पहले ग्रामीण समाज में कुछ उपयोगी कार्य किया 
करती थीं, यथा उधार देना, वाजार-हाट का काम, गांव की श्रावश्यकता भों 
की पूत्ति इत्यादि । अरब राज्य का कत्तंव्य है कि वह ग्राम-पंचायतों के 
साध्यम से इस किस्म की सेवाएं गांवों को प्रदान करवाये । 

५, पंचायतों द्वारा जनतन्त्र का विकास--प्राम-पंचायतों के विकास 
से एक ऐसा जनतन्त्र विकसित होना चाहिए, जो ग्रामीण समुदाय के सभी 
तत्वों का प्रतिनिधान कर सके । 

६. पंचायतें ग्रौर दलगत नीति--ग्राम-पंचायतों की सबलता इस 
वात पर निर्भर होगी कि वे गांव की जनता में किस ह॒द तक एकता की 
भावना पैदा कर सकती हैं और ग्रामीण श्गाबादी के विभिन्‍न तत्वों का 
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विश्वास कहांतक प्राप्त करती है। श्रत: जहांतक सम्भव हो, पंचायतों 
को दलगत राजनीति से श्रलग रखना चाहिए । 

७. सर्व-सम्मति से चुनाव--प्राम-पंचायतों के चुनावों में सवं-सम्मरति 
से चुनाव के सिद्धान्तों को अधिकतम महत्व प्रदान करना चाहिए । इसवे. 
लिए वांछनीय होगा कि उन पंचायतों को श्रधिक शवित श्रौर श्रधिकार 
प्रदान किए जाय॑, जो पंचों को एकमत से चुनती हैं । 

८. लचोलापन--उपर्युकत बुनियादी सिद्धान्तों से, जहांतक सम्भव 
हो, नहीं भटकना चाहिए, परन्तु यह हमेशा याद रखना चाहिए कि 
पंचायतों के रोज-ब-रोज के काम के लिए सारे देश में कोई बना-वनाया 
ढर्रा नहीं रखा जा सकता है। इसलिए राज्यों को इस बात की छूट रहनी 
चाहिए कि वे स्थानीय परम्पराप्रों, स्थितियों व जरूरतों के मुताबिक 
प्रपना निजी ढांचा विकसित कर सके । 

६. बालिग सताधिकार--ग्राम-पंचायतों का चुनाव बालिग मता- 
घिकार के श्राधार पर होना चाहिए । गांव के सब बालिय मिलकर 
ग्राम-सभा का निर्माण करें। जहां यह संख्या बहुत बड़ी हो, वहां गांव 
वे; प्रत्येक परिवार से एक-एक प्रतिनिधि लेकर ग्राम-प्रभा दनाई जाय । 
ग्राम-सभा द्वारा चुनी हुई प्राम-पंचायत ग्राम-सभा की वारयकारिणी के 
समान होगी । ग्राम-पंचायत के सदस्यों की संस्या ग्राम की शथ्वावादो के 
श्रनुपात में होगी। सामान्यतः यह पांच या पांच का कोई गुणक होना 
चाहिए। 

१०, चुनाव-पद्धति--ग्राम-पंचायतों दे: चुनाव वा ढंग जितना सरल 
हो, उतना ही श्रच्छा है। जिन पंचायतों के चुनाव सर्वेश्रस्मति से हो 
जाते हैं, वहां कोई दिवक्रत मद्टों होती । पर जहां सद सदस्यों को सई 

सम्मति प्राप्त न हो सके, वहां चनाव गृप्त मतदान हारा होने चाहिए 
एस चुनाव को गांव के हो चर्तनों, पदों या कनस्तरों दृत्यादि काम 


न 


३४ 
? 2 े 


< 
के सन्दूक के रूप में प्रयोग करके शोर सरल दनाया जा सबता है। यदि 
ज़रूरी हो तो चुनाव-घफतर-गांव सभा के विभिन्न सदस्यों वे बोट एड 
जिस्टर में घलग कमरे में दंटवार गुप्त रुप से नोट बर ले | पर बमेटी 
हाप हारा वोट लेने की प्रथा को सदा दे लिए दडित नहों करना चाही 
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और जहां ग्राम-सभा इस तरीके को ठीक समझे, वहां यह अपनाया जा 
सकता है। 

११. पंचायती क्षेत्र की जनसंए्या--प्राम-पंचायत-संगठन की प्राथ- 
मिक इकाई सामान्यतः १५०० से लेकर २००० श्रावादीवाला एक गांव 
होना चाहिए। ऐसी ही पंचायतें ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताग्रों के 
श्रनुसार योजना बना सकेंगी झौर काम कर सकेगी । वैसे भिन्न-भिन्न राज्यों 
में भिन्‍न-भिन्‍न स्थिति है श्रोर इस मामले में कोई कठोर योजना ठीक नहीं 
होगी। जहां जरूरत हो वहां कुछ छोटे-छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम- 
पंचायत बनाई जा सबती है। 

१२. मध्यवर्तो संस्थाएं-- पंचायतों के काम की देखभाल करने के 
लिए श्र उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए किसी प्रकार की एक मधब्य- 
वर्ती संस्था सहायक हो सकती है । इन मध्यवर्ती संस्थाओ्रों को कुछ कार्य- 
वाहक जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। ऐसी संस्थाश्रों का तहसील के 
स्तर पर बनाना उचित होगा । वैसे जिलों के स्तर पर या अन्य उपयुवत 
स्तरों पर भी इन्हें बनाया जा सकता है। ऐसी मध्यवर्ती संस्थाएं नामजञद 
नहीं होनी चाहिए। उनका सरपंचों द्वारा श्रप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना 
चाहिए। उनके साथ काम करने के लिए कुछ टदेबिनकल विशेषज्ञ साथ 
रखे जा सकते हैं, परन्तु उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। 

१३. पंचायतों के का्ें--पंचायतों के विभिन्न कार्ये होने चाहिए। नगर- 
पालिका-कार्यों में ग्राम की सफाई-सुथराई, गांव की सड़कों की देखभाल, 
ग्रामीण समुदाय के सामान्य उपयोग की इमारतों का बनाना और उनकी 
मुरम्मत, पानी बहाने की नालियों का प्रबन्ध, पीने के पानी का प्रबन्ध, गांव 
की सड़कों पर रोशनी, इत्यादि कार्य श्रा जाते हैं। यदि जिला-बोडड शिक्षा 
की देखभाल नहीं करता, तो उस काम को भी पंचायत के सुपुर्दे किया जा 
सकता है । ऐसी दक्षा में पंचायतों के शैक्षणिक कार्यो की देखरेख राज्य के 
शिक्षा-विभाग द्वारा होनी चाहिए | कुछ भ्रनिवार्य नगरपालिका-कार्यों के 
अलावा राज्य-सरकारें ग्राम-पंचायतों की कार्यक्षमता को देखकर उन्हें 
कुछ ऐसे दायित्व दे सकती हैं, जो उनकी अपनी झोर से स्वयं ही सोच- 
विवारकर सामने रक्‍्खे गए हों । 


ज्त 
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१४. पंचायदी न्‍्याय---प्रदालती या न्याय-पंचायतों की सदस्यता 
भ्रौर उनवा काय॑ ग्राम-पंचायतों से श्रलग होना चाहिए। न्‍्याय-पंचायत 
कुछ गांवों के बीच, जिनकी जनसख्या पांच से छः हजार तक हो श्रौर जो 
लगभग तीन मील की लम्बाई-चौड़ाई में श्रा जाते हों, होनी चाहिए। 
प्रत्येक ग्राम-सभा को चाहिए कि न्‍्याय-पचायतों में काम करने के लिए 
भी पांच झादमियो को चुने । इस प्रकार कुछ गावों से चुने गये न्‍्याय- 
पंचायतों के सदस्यों की संख्या तीस तक हो सकती है । इस तरह जो 
न्याय-पंचायत चुनी जाती है, उसकी पांच-पाच की पीठिका या बेंच एव- 
के-धाद एकवाले क्रम से मुकदमों की सुनवाई कर सकती है । जिस गाव 
का मामला हो, मुकहमा उसी गांव मे चलना चाहिए । भ्रनावश्यक देरी 
से बचने के लिए पूरा मामला एक ही वेठक में खतम कर देना चाहिए। 
गांव में न्याय को सादा, सस्ता शौर फौरी करने की दृष्टि से यह श्रावश्यक 
है कि न्‍्याय-पंचायतों को दूसरी ग्रदालतो मे व्याप्त वातावरण से बचाया 
जाय | इन पंचायतों में किसी वकील को पैरवी करने की श्राज्ञा नही होनी 
चाहिए | प्रत्येक गांव-सभा द्वारा पांच सदस्यो की जो न्‍्याय-पचायत चुनी 
जाती है, उसमें कम-से-कम एक हरिजन व एक महिला होनी चाहिए। 

१४. योजना श्ौर पचायदें-- भारत मे योजना तभी सफल हो सकती 
हैँ, जब उसका प्राधघार एक-एक गाव हो। ऐसी ग्राम-भ्राधारित योजना में 
ग्रामों--पंचायतों का महत्वपूर्ण भाग होगा । इस दृष्टि से पचवर्षीय योजना 
में जिस ग्राम-विकास-परिपद्‌ की चर्चा की गई है, वह शाम-पंचायत के 
इंदें-गिदे है होनी चाहिए। इससे ज्ञामों मे एक रथायी किस्म वा नेतत्व 
विकसित करने में सहायता मिलेगी शोर ग्रामीण विद्वास वे: सब पहलूयों 
पर ध्यान दिया जा सपेगा। सामुदाधिव योजनायों तथा राष्ट्रीय विस्तार 
सण्डों एत्यादि ए धफसरों तथा ग्राग्रीण रतर वे बाद 
कि वे प्राम-पंचायतों ये; वित्रास घौर दद्धि ॥ 


जे 


योजनाप्ों की पू्ति वे लिए उत्तरोत्तर दा: 





१६. प्रशिक्षण--दायंकर्ताशें दे! प्रशिक्षण शे लिए डिशेप 
प.रना चाहिए, ताकि दे विवास-वायंसमोी वो उनने सद पहलुथा मे एर 


रे 5 पेग्प गे जाय॑ से देकार नौजपानों दी जय नह आओ? अकटे 
फरने के योग्य हो जाये । इससे देकार सोजपानों दो दाम भा दिएा जा 
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सकेगा। सर्व-सेवा-संघ, गांघी-स्मा रक-निधि तथा कस्तूरवा गांधी-निधि 
जैसी गर-सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग इस कार्य के लिए लेना 
चाहिए। 

१७. फर-प्राष्ति श्रौर श्राय फे साघन--पंचायतों को उत्तरोत्तर 
मालगुजारी वसूल करने का कार्य दिया जाना चाहिए श्लौर जितनी रकम 
वे इकट्टी करें, उसका १५ से २४५ प्रतिशत तक भाग उनको अपना दैनिक 
कार्य चलाने के लिए दे दिया जाना चाहिए । पंचायतों को श्रमकर लगाने 
का भी श्रधिकार दिया जाना चाहिए। जहांतक सम्मव हो, कोशिश यही 
करनी चाहिए कि काये स्वेच्छा-श्रम द्वारा--श्रमदान के रूप भें---क रवाया 
जाय । यदि कोई व्यवित श्रमकर के रूप में श्रम नहीं देना चाहता तो 
उससे श्रम द्वारा किये जानेवाले कार्य के मुल्य की दुगुनी रकम वसूल करनी 
चाहिए । गांव की सामान्य भूमि का प्रबन्ध गांव-पंचायत की श्राय का 
तीसरा स्रोत है । पंचायत को कुछ दिनों तक सफलतापूर्वक काम कर लेने 
के बाद ही निम्न प्रकार के कर लगाने का श्रधिकार दिया जाना चाहिए-- 

१. अराजियों (भूमि) पर कर 

२. गाड़ी-कर 

३. व्यवसाय-कर । 

४. गांव में चाय इत्यादि की दुकानों पर कर । 

५. हाठ, वाजार, मेला, आदि की भूमि के प्रबन्ध से होनेवाली 

आय | 

वर्तमान स्थितियों में यह नितानत आवश्यक है कि ग्राम-पंचायत के 
कार्यो को चलाने के लिए राज्य द्वारा उन्हें सहायता दी जाय। 

१८० सहकारिता शौर पंचायतें--सहकारी समितियों और ग्राम- 
पंचायतों के कार्यो श्रौर उनके संगठनों को एक-दूसरे से अलग रखना कई 
कारणों से जरूरी है। सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र ग्राम-पंचायतों के 
कार्यक्षेत्र से अधिक व्यापक है। फिर सहकारी समितियां जहां स्वेच्छा पर 
श्राधारित हैं, वहां ग्राम-पंचायतों की सदस्यता अनिवायें है। इसके भ्रति- 
रिक्त और भी कई कारण हैं । परन्तु ग्राम-पंचायतों को सहकारी समि- 
तियों के विकास के लिए जनमत का समर्थन प्राप्त करना चाहिए । इसके 
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ई 


प्रतिरिक्त समितियों को चाहिए कि वे समय-समय पर पंचायतों को अपने 
काम की रिपोर्ट दिया करें । 

समिति के एक सदस्य श्री मालवीय कुछ बातों में एससे मिन्‍न मद 
रखते थे। मतभेद की बातों पर उनके भलग सुकाव निम्न है-+ 

१. प्राचीन परम्परा का अनुसरण केवल सांस्कृतिक स्रोत तक ही 
किया जाना चाहिए, उसके श्रागे नहीं, वयोंकि पहले के मुकावले में ध्द 
परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। 

२. तहसील-स्तर पर तहसील व तालुवके के नाम से नियन्त्रण करने 
वाली मध्यवर्ती संस्था होनी चाहिए, जिसमें छः सदस्य तहसील की प्राम- 
पंचायतों से शझ्ायें शौर तीन जिलाधीश द्वारा तहसील धधिकारियों में 
से मनोनीत किये जाय॑ । 

३. न्‍्याय-पंचायतों का समग्र निर्वाचन नहीं होना चाहिए । ग्राम- 
पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में एक सुनिश्चित झधिकारी हारा न्‍्याय- 
पंचायत के सदस्य नियुवत कर दिये जाने चाहिए। 

४. योजना-परिचालन तथा विकास के लिए यराम-पचायतों के झति- 
रिक्त कोई भ्रनन्‍्य संस्था या संगठन नहीं होना चाहिए 

उपरिलिखित बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंचायतों वा 
बुनियादी महत्व सब स्वीकार करते है। एक-न-एक दिन यह सत्धा शासन 
के हर पहलू की वास्तविक इकाई बनेगी । धनुभव के छाधार पर यह नी 
स्वीकार किया जा रहा है कि विभिन्‍न राज्यों मे पचायतो दे वानन तथा 
उनकी गतिविधि में भी समानता लाई जानी चाहिए। 

पंचायती दांचा नौकरशाही दाने से एकदम उत्दा है। इस 
व्थायित होते ही नौकरशाही का भवन गिर जायगा । यह घाशवा ने 
शाही के उस समुदाय को शंक्षित वर रहा है, जिसने घाज तव जनत्त 
पोषण में सहायता दी है योर जनता दे गेंद झ। 
में ही प्पना धधिकार समना है। पंचायत वी घारएणा श 
द्टी देती है । परन्तु एस घारणा दे शनुसार पच्ायदो 5 
पहली घर्त है एक मानसिक दातावरण वा निर्माण । इसरे है 


पक का है पंचायती शासन-तन्त्र में बर्मंचारों समुदा 
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नीचे तक प्रशिक्षण । कर्मचारी समुदाय में जब्तक पंचायती पद्धति के 
सिद्धान्तों के लिए श्रद्धा श्ौर प्रेम उत्पस्त नहीं होगा तवतक पंचायतों तथा 
नोकरशाही में मन-मुटाव का रहना स्वाभाविक है। राज्यों प्रौर केन्द्रीय 
शासन इस समस्या की श्रोर भी श्रावश्यक ध्यान दे रहे हैं । 

पंचवर्षीय योजना और पंचायतें 

देश के स्वतन्त्र होने से सरकार श्रौर सत्तारढ़ दल की जिम्मेदारियां 
श्र ज्यादा बढ़ गई हैं। स्वतन्धता के पहले देश के नव-निर्माण की 
योजना बनाने के लिए कांग्रेस ने एक योजना-समिति बनाई थी। परन्तु 
यह काफी पुरानी बात है । इस बीच देश में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं । 
परिस्थितियों के बदल जाने के कारण इस योजना की वह उपयोगिता 
नहीं रही, जो पहले थी । 

बदली हुईं परिस्थितियों के अनुरूप देश का नव-निर्माण करने की 
कई व्यक्तियों ने भ्रपनी-भ्रपनी श्रलग योजनाएं सामने रखीं। कई ने तो 
उनपर श्रमल करना भी श्रारम्भ कर दिया। झाचाय विनोबा भावे की 
श्रध्यक्षता में गांधीवादी विचारकों का एक सम्मेलन वर्धा में हुआ, जिसने 
सर्वोदिय-समाज को जन्म दिया। सम्मेलन में देश के नव-निर्माण की योजना 
बनाने के लिए तेरह व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई । 

३० जनवरी १६५० को इस समिति ने अपनी योजना प्रकाशित कर 
दी। यह योजना 'सर्वोदिय-योजना' के चाम से प्रसिद्ध है। योजना 
श्रहिसा, सहयोग श्र स्वावलम्बन की भावनाओं पर आधारित है । इसमें 
ग्रामों और ग्राम-संस्थाओं के महत्व का वास्तविक मूल्यांकन किया गया 
है, बयोंकि समिति की धारणा यह रही है कि भारत जैसे ग्रामों के देश का 
पुनरुत्थान ग्रामों थौर ग्रामीणों में श्रात्म-सम्मान और स्वावलम्बन के पुन- 
विकास के बिना सम्भव नहीं है। योजना का उद्देश्य निम्न उद्धरणों से 
प्रकट हो जायगा-- 

“४ अहिसात्मक समाज में उत्पादन, व्यवस्था, प्रशासनिक नियन्त्रण 
शौर राजन तिक सत्ता का अधिकतम विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । 

“४ ,,.शिखर पर शक्तियों के संग्रहण से बचने के लिए झौर लोकतन्न 
का क्रियात्मक बनाने के लिए ऊपर से प्रशासन .की निम्न हकाईयों तथा 


स्वतन्त भारत में पंचायतें श्र्र 


गर-सरकारी अ्भिकरणों (एजेसियों) को ज्यादा-से-ज्यादा शवित हरता- 
तरित करने की कोशिश की जा रही है । 

४ प्तरकारी सत्ता से शवितयों के लिये जाने के बारे में हमारा रवेया 
उपरोवत बातों से भिन्न है । जबकि मोजूदा व्यवस्था में सत्ता घिरार से 
भआ्राधार की श्रोर जाती है, हमारा मत है थिः शक्तियां मूजतः प्रशासन 
की बुनियादी इकाइयों में निहित होनी चाहिए और नीचे से ऊपर थी 
झोर जानी चाहिए । 

४ स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश में उठनेवाली ध्वंसात्मक प्रएृत्तियो 
से हम परिचित है । हम एक दावितशाली केन्द्रीय सरकार मे; तत्त्वावधान 
में स्वाधीनता श्रोर राष्ट्र की श्रविच्छन्नता कायम रखने की प्रावश्यवःता 
का अनुभव करते हैं। 

“४ पर साथ-ही-साथ हम यह भी महसूस करते है कि एक ऐसी सर- 
कार, जो व्यक्ति की चेतना को पूरी तरह से विकसित नही होने देती धौर 
धाम झादमी के उपन्तम का लाभ नही उठाती, वह कभी भी प्रशासन वी 
उस शवित को प्राप्त नही कर सकेगी, जो उसके सामाजिया कार्यो हे 
साधन, संस्कृति झौर विकास की दृष्टि से भिन्न-भिम्न करोड़ो लोगोवे 
जागरूक होकर भाग लेने से श्ौर झपिक बढ़ जाती है। धतः हम य 

हसूस करते है कि प्रशासन की बुनियादी एकाइयो वे रुप में प्राम-पंच 
यते स्थापित की जानी चाहिए और उन्हे शासन की पर्याप्त शब्ितिया 
प्रदान की जानी चाहिए। विभिन्‍न स्तरों पर सामाजिक सहयोग के लि 
परोक्ष चुनाव तथा दवितयों के प्रत्याधिकरण के हारा घन्य प्रादेशिव 
संत्पाएं बनाई जानी चाहिए। इस प्रक्रिया के हारा एवं मीनाराबार 

शासन-पन्त्र का निर्माण टोया, जिसमे सरवार वी शपिवाश शक्त्य 
नीचे होगी धौर नीचे से उपर जाते-जाते एस प्रवार बम होताो जायदा 
ऊपर दा प्रशासन न्यूनतम दशावितयोवाला हागा। 

“ नीचे शिक्षा, रवास्प्य, सफाई, हमि तथा विवेन्द्रित उदार व; 
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होगी । प्रान्तीय पंचायत-परिपदों द्वारा परोक्ष रूप से चुनीगई एक 
ग्रखल भारतीय पंचायत-परिपद्‌ होगी । केवल ग्राम-पंचायतों का चुनाव 
ही बालिंग मताधिकार द्वारा होगा । 

४ ,..उपरिलिप़ित के श्रनुसार कृषि, विकेरिद्रत उद्योगों तथा सावं- 
जनिक मिल्कियतवाले केन्द्रित उद्योगों का श्रायोजन तीन विभिन्न परिपदों 
के नीचे होगा । पहली दो संस्थाओ्रों की बनावट पूर्णतः विकेस्द्रित होनी 
चाहिए, जिसमें देहाती जनता भूमि-परिपद्‌ की, तथा वहुहेशीय सहकारी 
सभा विकेन्द्रित उद्योगों की परिषद्‌ की बुनियादी इकाई होगी। 

यह योजना भारत के संविधान के लागू होने के पूर्व प्रकाशित करदी 
गई थी। इसके कई भागों भ्रौर सुझावों को संविधान में स्वीकार नहीं 
किया गया है, तथापि संविधान के राज्य-नी ति के निर्देशक सिद्धान्त काफी 
हद तक इस योजना के श्राघार भूत सुझावों के श्रनुसार ही हैं। भारत की 
पहली पंचवर्षीय योजना संविधान के उपवंधों के श्रंदर ही बनी है। झतः 
यह स्पष्ट है कि पंचवर्षीय योजना सर्वोदिय-योजना के एकदम श्रनुकूल 
नहीं हो सकती । लेकिन फिर भी जहांतक ग्राम-समाज और उसकी 
मौलिक इकाई-ग्राम-पंचायत का सम्बन्ध है, इस योजना को सरकारी 
योजना में भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। योजना को कार्यान्वित करने 
के लिए जो तंत्र योजना-प्रायोग ने प्रस्तावित किया है, उसमें इस ग्राम्य' 
संस्था के महत्व को पूर्णतया स्वीकार कर लिया गया है। भ्रायोग की 
रिपोर्ट का कुछ सम्बन्धित श्रंश नीचे उद्धृत किये जा रहे हैं--- 

“४ भारत में सैकड़ों वर्षों से मालगुजारी तथा पुलिस के प्रबन्ध के 
लिए ग्राम एक प्रारम्भिक प्रशासनिक इकाई रहा है। परन्तु सामाजिक 
तथा श्राथिक संस्था के रूप में यह श्रंग्रेजी राज में कमजोर होता गया। 
ज्यो-ज्यों अंग्रेजों का राज-प्रबन्ध स्थिर हुआा त्यों-त्यों ग्राम-समाज बढ़ती 
हुई मात्रा में सरकार पर निर्भर रहने लगा श्रौर अपने मामलों के प्रबन्ध: 
में निबल होता गया। विकास-कार्यो में सरकारी विभाग सम्पूर्ण ग्राम- 
समाज से सामूहिक रूप से सम्पर्क न रखकर गांव के अ्रलग-भ्रलग व्य- 
क्तियों से सीधा सम्पक रखते थे । श्रत: तीस वर्ष का विकास-कार्य जनता 
के एक बहुत थोड़े श्रंश पर ही प्रभाव डाल सका । 
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/ बहुत-से राज्यों में ग्राम-पंचायतों के निर्माण के कानून बन चुवेः 
हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ बहुत-से राज्यों ने इन कानूनों को इस उरे्य 
से संशोधित किया है कि पंचायतों का विकास द्यीघ्रता से हो प्लौर उनका 
कार्यक्षेत्र विस्तृत किया जाय । बहुत-से विलीन हुए क्षेत्रों में भी इसी 
तरह के कार्य शुरू करने की श्रावश्यकता है । साधारणतया यह वाह्या जा 
सकता है कि भारत में पंचायत-सम्बन्धी कानून पर्याप्त मात्रा में दिचार 
की स्वतन्त्रता तथा विकास के लिए तीब्र इच्छा के योतक हैं, जिसमें यह 
ध्येय दीखता है कि ग्राम को राष्ट्रीय संगठन में एक धावश्यक मौलिदा 
इकाई बनाया जाय, ताकि संविधान के इस निर्देश को कार्य रुप में 
परिणत किया जा सके श्रौर गांवों में पंचायतें बनाकर उन्हे ऐसे प्रधि- 
कार दिये जाय॑ कि वे स्वायत्त शासन की एकाई के रूप में काम कर सके 
इस सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप देने में कुछ राज्यों ने काफी सफलता 
प्राप्त की है, परन्तु सामूहिक तौर पर देश में झ्रभी तक बहुत-दःछ कारने 
को बाकी है। हमारी राय यह है कि राज्यों में भागे के कुछ८ निश्चित 
समय के भीतर ग्रामों भ्रथवा ग्राम-समू हों से लिए पंचायते दनाने वा कार्य 
होना चाहिए । 

४ पंचायतों के कार्यक्रम के भनन्‍्तगंत बहुत-से नागरिवतता-सम्दन्धी 
तथा झाधिक काम भी लिये जा सकते है। इसके साथ-साथ पंचायतें 
सम्बन्धी कार्य भी करती है । परन्तु तध्य यह है कि दहत कम पंचायते 
सभी काम करती हैं। प्रधिकतर पंचायतों के कार्यो पर स्थानीय दलदन्दी, 
भ्रधमाव तथा निर्देशन की कमी स्पप्ट दिखाई देती है। पंचायता ने रांदों 
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में सामाजिक जागृति लाने में भी सहायता दी हैँ। परन्तु ग्राग्य जी दन को 
उन्‍नत कारने के कार्य में पर्याप्त सफलता प्राप्त नही ह₹ई है। इसमे छझप 


दाद तो प्रवश्य हो सकते है, परन्तु यह टीक है कि पंचायते ग्राम-एुनगेटन 
के लिए, जो एनका वास्तविक घ्येय था, सफल तन्द ने दन सदी । हमारा 
विश्वास है कि पंचायते धपने नागरिव वर्तेत्य सपदताएडंबा निभ 
तभी योग्य होंगी कि जब उन्हें दिय्ञास-वार्य से सम न्धित दिया जाशगए, 
भोर उत्त काये में शाम-पंचायतों को प्रधभादशारी हिस्सा: 

ऊजदतक प्राम-संस्पा प्रामीण सापनो दो पिवसित बार 
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नहीं संभालती तबतक ग्रामीण जीवन पर उसका फ्रोई प्रभाव नहीं पढ़ 

सकता, क्योंकि वही ग्राम-संस्या, जो ग्रामीण जनता के सामूहिक हित 

का प्रतिनिधान करती हो, प्रावश्यक नेतृत्व उपलब्ध करा सकती है। राज- 
कीय संस्था्रों की प्रत्येक ग्रामीण तक भ्रलग-प्रलग पहुंच नहीं हो सकती, 
इसलिए उनकी पहुंच मुख्यतः इन्हीं संस्थाग्रों पर निर्भर करती है । 

"जहांपर पंचायत शोर सहकारी सभाएं दोनों हों, वहांपर ग्रामीण 
जीवन में इन दोनों के कत्तेव्यों का नियमित रूप से वर्गीकरण प्रावश्यक 
हो जाता है। बहुत-सी ऋण-सम्बन्धी सहकारी सभाएं झ्राजकल बहुद्देश्यीय 
सभाझों में परिवर्तित की जा रही हैं, परन्तु बहुद्देश्यीय कार्य अभी तक पूर्ण 
रूप से विकसित नहीं हुए हैं। सहकारी सभा के कार्य इन उद्देश्यों के प्रघीन 
चलाये जाते हैं श्रौर ये उसके सदस्यों तक ही सीमित रहते हैं। सहकारिता 
के विकास के साथ-साथ यह श्रान्दोलन ग्रामीणों का भ्रधिकाधिक प्रति- 
निधि होता जायगा । दूसरी श्र पंचायतों के सम्बन्ध में पहले से ही यह 
घारणा है कि वे गांव के समस्त समाज की प्रतिनिधि होंगी, जिनमें गांव 
के वे लीग भी शामिल होंगे, जो कृपि-कार्य नहीं करते। परम्परा तथा 
कानून के श्रधीन पंचायत के श्रधिकार जनता के सभी अंगों की मांगों को 
पूरा करने के लिए काफी विस्तृत हैं। यदि ग्राम-पंचायतों को विकास- 
योजनाशरों के साथ भ्रधिक घनिष्टता से सम्बन्धि किया जाय तो ग्रामीण 
नेतृत्व श्रधिक सफलता से विकसित होगा भ्रौर सहकारी काये सुदृढ़ होगा। 

“वर्तमान कानूनों के अधीन पंचायतों को पहले से ही कई श्रधिकार 
प्राप्त हैं। विभिन्‍न कार्यो की जिम्मेदारी निभाने के लिए राज्य सरकार 
उन्हें उपयुक्त श्रधिकार दे सकती है, जैसे--- 

२. गांव के लिए पैदावार का कार्यक्रम बनाना और इसे चलाने तथा 
आधिक सहायता देने के लिए बजठ तेयार करना । 

२. सरकारी संस्थाओं हारा न दी जानेवाली सहायता । 

३० ग्राम में उपज को बढ़ाने के लिए कृषि के निम्नतर स्तरों का संर- 
क्षण; बंजर भूमि को काइत में लाना तथा जिस भूमि का मालिक 
उसकी काइत न करता हो उसकी काइत का प्रबन्ध । 

४, सामाजिक कार्यों के लिए स्वेच्छा से श्रम प्राप्त करने का प्रबन्ध करना । 
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५. वर्तमान कानून के अनुसार गांव में खेती श्रौर दूसरे कामों में सह- 
कारिता को प्रोत्साहन देना । 
६. भूमि-सुधार-सम्बन्धी कानूनों को क्रियान्वित करने में सहायता देना। 

“अ्रपनी समस्याश्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करके ग्राम-समाज 
उन्हें एकन्नित होकर हल कर सकता है। इसालए गांव के नेताप्रों भौर 
प्रचारकों का पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि ग्राम-समाज वे सभी ध्गों 
के भले तथा हित की जिम्मेदारी लें श्रौर उपलब्ध साधनों को प्रयोग मे 
लाने की कोशिश करें। 

“ग्राम के विकास-कार्यक्रम के लिए पंचायत-कानून में ऐसे प्रावधान 
होने चाहिए कि राज्य सरकार कुछ भ्ौर व्यवितयों को नियुवत कर सके 
ताकि पंचायतें ग्राम-विकास-संस्था वी तरह काम कर सवा । 

“ग्राम-विकास-संस्था धीरे-धीरे स्थानीय सहकारी सभा तपा हृपदो 
हारा माने हुए समस्त ग्राम की उपज बढ़ाने के कार्यक्रम को चलाने 
योग्य हो जायगी । देश के हरेक हिस्से मे हालात मिन्त-निन्‍न है । झत: 
यह सुझाव साधारण तथा मोटे तौर पर ही दिये गए है । 

“भिन्न-भिन्न राज्यों की विधान-सभाग्रों ने कई कर लगाने के 
कानून बनाये है, उदाहरण के लिए, भूमि और भवन-सरीसी घचल 
सम्पत्ति पर कर, गाड़ी-कर, मृत्यु-कर, न्याय-सम्बन्धी जुर्माने, झादि। 
राज्य सरकार शौर जिला बोर्ड की झोर से श्ाधिक सहायता दिये जाने 
के लिए भी उपवंध हैं । कुछ राज्यों ने ग्राम-पंचायतों को श्षम वे रुप 
में कर लेने के भ्रधिद्वार दिये है। कानून के भनुसार हरेढः मनृष्य को 
वर्ष में नियत धवधि के लिए काम करना पछता है। दृद्द राज्यों मे 
जो मनृप्य श्रम वे रुप में सहायता न कर सवे, उसके हि 
भी है कि वह एदजी वाम या एवज में सहायता 
इस घम-प्राप्ति में सहायक हो सकता है, परन्दु ग्राग-व्वास-बांों मे 
लोगों का सहयोग घधिक मात्रा में तनी वाम में था सवता है 
पंचायतें प्राम की दशा को उन्‍नत बारने शोर सो बाय व! गाजाद जआारते 
में स्पानीय जोगों फो उत्साहित वरे।एं 
व्यवस्था है । 
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“ स्थानीय विद्यानुसन्धान समिति का सुझाव है कि मालगुजारी का 
२४ प्रतिशत भाग पंचायतों को दिया जाना चाहिए। हम यह समझते 
हैं कि ग्राम-पंचायत को एक मौलिक राशि दी जानी चाहिए, ताकि वह 
कुछ थोड़ी ही कोशिश करके गांववालों की इतनी सेवा कर सके, जिससे 
कि वह उनकी श्राथिक दछ्ा को उन्‍नत कर सके । यह भावद्यक है कि 
जब राज्य सरकारें प्रपनी योजनाएं बनाये तो वे मालग्रुजारी का पूरा 
एयाल रखें। यदि इसका कुछ हिस्सा पंचायतों को दे दिया जाय तो 
राज्य सरकार की योजना उससे प्रभाधित होगी, श्रच्छा यह होगा कि 
हर राज्य मालगुजारी पर थोड़ा-सा झतिरिकत कर या अधिकर (सेस) 
लगा दे भोर वह कर पंचायतों को दिया जाय । एक भ्रतिरिक्त तरीका 
यह हो सकता है कि राज्य-पंचायतों के सदस्यों श्रौर कर्मचारियों के 
प्रशिक्षण की श्रोर खास घ्यान दे, ताकि पंचायतें सामाजिक शिक्षा का 
केन्द्र बन सकें। राज्यों को पंचायतों की उन्नति के इस ढंग का अच्छी 
प्रकार से श्रष्पययन करना चाहिए, ताकि हर राज्य एक-दूसरे के अनुभव 
से लाभ उठा सके । 

“बैसे तो देश के भ्रधिकांश भागों में गांव ही सामाजिक, प्राधिक श्रौर 
राजनैतिक संगठन की प्रारम्भिक इकाई है, पर फिर भी कुछ खास कार्यों 
के लिए इकाई भ्रधिक बड़ी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए पंचायत 
तथा सहकारी विभागों के बवैत॒निक कमंचारियों तथा सप्लाई के लिए 
अधिक बड़ी इकाई श्रधिक उपयोगी रहेगी । इकाई - कितनी बड़ी हो, यह 
स्थान विशेष की परिस्थितियों, बचत तथा कार्य कुशलता भ्रादि पर निर्भर 
होना चाहिए । 

“एक विकास-क्षेत्र का सहकारी कृषि, पंचायत तथा पशुओं की देख- 
भाल का तंत्र सामान्य होना चाहिए। सामुदायिक योजनाओं के संचालनार्थ 
विकास-क्षेत्र की उन्‍नति के लिए प्रसार-भ्रधिकारी न होकर एक विकास 
टीम होनी चाहिए। इसके लिए कृषि, पशु-चिकित्सालय, सहकारी आनन्‍्दो- 
लन, पंचायत, घरेलू उद्योग, स्वास्थ्य भर शिक्षा-विभागों की योजनाप्षों 
को चालू करने के लिए साभी एजेन्सी होनी चाहिए । इन विभागों के 
कर्मचारियों को संगठित होकर काम करना चाहिए। मालगुजारी-विभाग 
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ल्‍श्प 


के कर्मचारियों को भी इनके साथ ही मिलकर काम करना चाहिए | दुःछ 
राज्यों में पंचायत-विभाग सहकारी विभाग के पब्रधीन है। ऐसा बारना 
वहुत लाभदायक है। ग्राम-स्तर पर सहकारी तथा पंचायत-विभाग नें 
कर्मचारी सांके होने चाहिए । 

“हर राज्य को भ्रपनी श्रावश्यकता के श्रनुसार श्पने विकास-सगठन 
का नमूना बनाना होगा। इसमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए-- 

(१) बहुमुखी काम करनेवाला ग्राम-सेवक ही एक गांव में विवास- 
विभाग का प्रतिनिधि हो। (२) विकास-क्षेत्र में ग्राम-सेवक विवास- 
अधिकारी, एस० डी० श्रो० तथा माल-भ्रफसरों के साथ मिलवार काम 
करें। (३) विकास के सब काम संगठित रूप से करने के लिए कलेबटरो 
को प्रसार-कार्य-सम्बन्धी श्रधिकार दिये जाय॑ | इसमें स्थानीय परिस्पि- 
तियों के श्रनुसार परिवर्तन किये जः सकते है। यह सुझाव कलेवटर पर 
बड़ी जिम्मेदारी डालते है । इसलिए उसे एक सहायक दिया जाना चाहिए, 
जो एसकी ध्ोर श्रधिक ध्यान दे सके । 

“४ विकास के काम में, झौर वस्तुत: सरकार के समूचे का में, हरेक 


स्थान पर सरकारी अफसरों को जनता के साध मिलवार दाम वरना 
चाहिए । यह बड़ी पझ्रावश्यक बात है, क्‍योंकि विकास-छ्षेत्र में लाये गए 


। 


्ट। 


शासन-सम्बन्धी परिवर्तन तभी सफल होंगे कि जब सरकार, ऋफ्सर झौर 
जनता सहयोग तथा भाईचारे वी भावना से प्रेरित होकर काम वरेदे 
साथ ही ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कर्मचारियों वो शपने विचार प्रकट 
वारने श्र सुझाव देने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। काम बरने वा घब- 
सर स्त्रियों प्रौर पुरुषों दोनों को दिया जाना चाहिए। प्राम-सेदद वे एद 
पर ऐसे ही उम्मीदवारों को रखना चाहिए, जिनदो विद्यास-चा् का 
अ्रनुभव हो धोौर जिनमें सेवा-भाव तथा लगन हो । 

लजोवातान्त्रिवा ग्रायोशन वी सफलता जनत 
होती है । एस सहयोग दो प्राप्त बरने तधा उसे 
दारते के लिए जनता वी सरधाझों वा होना धाद 
सिद्ध दात है वि; जहां-जएां योडना-एति वा दा 


सुपूर्र विःया गया है, दहां दह दहत सफर रह 
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श्रौर भी प्रधिक मूल्यवान है कि जनता उस सफलता को भझपनी सफलता 
समभती है। इससे उसमें ग्रात्म-विदवास उत्पन्न होता है। श्रकेले उत्तर 
प्रदेश में १६४३-५४ में पंचायतों द्वारा लगभग साढ़े झ्राठ करोड़ रुपये के 
मूल्य का विकास-क्रार्य किया गया था। यदि सारे देश में पंचायतों द्वारा 
हुए कार्य का मूल्यांकन किया जाय तो वह भ्रवों रुपये का होगा। इससे 
पता लगता है कि इस संस्था के ठीक ढंग से परिचालित होने से किस 
प्रकार करोड़ों नर-नारी देश के नव-निर्माण के कार्य में जुटकर श्रमूल्य 
कार्य कर सकते हैं। सन्‌ १६५५ में सामूहिक योजनाश्रों भ्रौर राष्ट्रीय 
विस्तार-सेवा के कामकाज पर योजना-प्रायोग की समीक्षा-समिति की 
दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है-- 

“पंचायतों पर प्रशासन श्र राष्ट्रीय विस्तार-कार्य की प्रधिकाधिक 
जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए | इसीसे लोकतन्त्र को बल मिलेगा शौर 
सामुदायिक योजना का उद्देधय सफल होगा ।... योजना-सलाहकार-स भि- 
तियां उपयोगी सिद्ध हुई हैं, यह काम स्थानीय स्वशासन संस्थाम्रों की काये- 
कारिणी समितियों से लेना चाहिए... पंचायतों प्रौर सहकारी समितियों 
के ठीक संगठन के बिना राष्ट्रीय विस्तार काम स्वाभाविक रूप से चलना 
प्रौर बढ़ना सम्भव नहीं है ।” 

इन बातों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बनाने 
के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री का यह निर्देश उचित ही था कि उसका आधार 
गांव है । भारत के नव-निर्माण तथा विकास के काय॑ में पंचायतों की 
कितनी उपादेयता है भश्रौर इनपर इस सम्बन्ध में कितना उत्तरदायित्व पड़ता 
है, यह ऊपर की पंक्तियों से सिद्ध हो जाता है । पंचायत-राज की धारणा 
का मौलिक ध्येय वस्तुत: यही है कि ग्रामीण श्रात्म-विश्वास की ज्योति से 
जागृत होकर स्वावलम्बन द्वारा श्रपना विकास करें| ग्रामों के स्वावलम्बी 
होने से ही योजना का पहला कदम पूरा होता है। फिर ग्रामीणों के जीवन 
का स्तर ऊंचा होगा। उनके उत्पादन के साथ-साथ उनकी क्रय-शक्ति बढ़ेगी 
श्रौर इसी तारतम्य से हम उन्नति की भ्रोर श्रग्नसर होंगे। धीरे-धीरे 
केन्द्रीय शासन का कार्यभार घटता जायगा | लोग एक नये जीवन, नये 
अनुशासन, नये उत्साह और नई हावित से सम्पन्न होकर शासन की बहुत- 
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सी जिम्मेदा रियां सम्भाल लेंगे। शासन-शक्ति वस्तृतः जनता में पहुंचकर 
उससे ही क्रमानुसार ऊपर को एक वृक्ष की भांति बढ़ेगी। स्वायलग्दन मे 
जनता स्वशासन की शोर स्नेह तथा सदभावना के वातावरण मे बदगी 
हुई चिर-वांच्छित शासन-निरपेक्ष समाज के श्रादर्श के समीपतम शोपाम 
तक पहुंच सकेगी । 
पंचायतों की प्रगति के श्रांकड़े 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्राम-पंचायतों वी] राए्या ८३,०८७ से 
चबढदुकर १,९७,५६३ हो गई । श्रोर द्वितीय योजना के लिए यह सबया 
२,४४,५६४ तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, झौर सुझाव 
दिया गया कि लगभग १००० जनसंख्या के लिए एक ग्राम की दीमा 
रखी जाकर उसके लिए ग्राम-पंचायत बनाई जाय | द्वितीय पचदर्पीय 
योजना में इस बात पर भी घ्यान दिया गया कि पचायतों के कत्ंव्य तपा 
प्रधिकार बया हों ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में पंचायतों दी झोर 
विशेष ध्यान दिया गया है । पंचायतों की प्रगति तथा एनमे सुधारों देः 
प्रएनों पर विचार करने के लिए विभिन्न राज्यों के स्दायत्त-शासन-मन्च्रियो 
के सम्मेलनों की परिपाटी कायम की गई। प्रथम सम्मेलन २७ जुन, ६६४४ 
को शिमला में हुझा, दूसरा १६४४ में शिमला में हथा, तृतीय सितग्दर 
१६५७ में ध्रीनगर में, चतुर्थ भ्क्तूबर १६५८ में दिल्‍ली में, पचम धवदूइर 
(६६५६ में हैदराबाद में श्यौर छठा नवम्बर १६६६० में दगलोर मे हृद्ा 

हर सम्मेलन में यत वर्ष की प्रगति पर विचार किया गया योर 
के लिए सुभाव दिये जाते रटे । एसी ढाल में दित्त-मत्री दे ५६-४७ थे 
वित्तीय भाषण में घोडना के व्यय में सादधानी तथा किपायत वी मन्द्रणा 
पर राष्ट्रीय विकास-मण्टल ने एक योजनान्यायं-तमिति वा निभाएं विया । 
एस समित्ति के घष्यक्ष स्वराष्ट्र मन्दी, उपाध्यक्ष दित्त-मन्शी तथा सब्र 
दो राष्यों के मसर्य मन्‍द्री, जिनका मनोदीतिबरणए एघथान मन्धी बने रगी 
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प्रसार के प्रध्पयन या रने वा दाम सौरा गया | जो प्रश्त एस हर दो रगशणन 
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अधिक सफल बनाने के लिए किस प्रकार का संगठन विकसित किया जाम। 
इस दल ने एक सुझाव दिया--लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण का। इससे उनका 
तात्पय था कि शक्ति का ही चिकेन्द्रीकरण किया जाय, भौर ग्राम-विकास- 
खण्ड तथा जिला-स्तर पर लोकतन्त्रो संस्थाम्रों को पूर्ण शक्ति प्राप्त हो। 
इस दल की रिपोर्ट श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध 
है भ्रीर श्राज पंचायतों के संगठन के विपय में यह मंगनाकार्टा का स्थान 
रखती है। इस रिपोर्ट का विशिष्ट विवरण सम्बन्धित भगले श्रध्याय में 
दिया जायगा | यहां इतना ही लिखना पर्याप्त है कि इस दल ने अप्रत्यक्ष 
चुनाव द्वारा ग्राम-पंचायतों से खण्ड-विकास समितियों तथा जिला-परिपदों 
का निर्माण प्रस्तावित किया है प्रौर विकास-सम्बन्धी समस्त वजट इनके 
हवाले किया जाना है | इस दल के प्रस्ताव भारत-सरकार ने स्वीकार 
कर लिये श्रौर राजस्थान तथा प्रान्ध्र प्रदेश ने इस दिशा में सब प्रथम कदम 
उठाया । धीरे-धीरे सभी राज्य इसे श्रपना रहे हैं । यहां इस बात की भोर 
संकेत करना श्रनुचित न होगा कि वस्तुतः तुस्तरीय पंचायत-राज-शली का 
विचार सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ, जैसा कि उनके १६५३ के 
अधिनियम से स्पष्ट है । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में पंचायतों के स्वरूप तथा इनके 
कार्यों में श्रपृवं विकास हुआ है। जो पंघायतें प्रारम्भ में केवल सलाह देने- 
वाली समितियां सपभी जाती थीं श्रौर श्रामतौर पर मनोनीत होती थीं, 
प्राज हर राज्य में वयस्क मतदान द्वारा चुनी जाती हैं ओर शक्ति-सम्पन्न 
हैं। स्वायत्त-शासन-मन्त्री-सम्मेलनों के सुझाव सभी राज्यों ने स्वीकार 
किये हैं और भारत के सभी राज्यों का इस विपय पर मतैक्य है कि पंचा- 
यतों को अ्रधिक-से-प्रधिक श्रधिकार दिये जायं, इनको दलबन्दी से मुक्त 
रखा जाय, भ्रौर इन्हें ही विकास-कार्यो के सम्पादन का भार सौंपा जाय । 
३१ मार १६६९१ के श्रांकड़ों के श्रनुसार पंचायतों की प्रगति तथा विकास 
का क्रम इस प्रकार है-- 
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प्रव सभी राज्यों में प्राम-पंचायतों के सचिव हैं। काइमीर को छोड- 
कर सब जगह ये वैतनिक हैं ! समस्त सामुदायिक विकास-कार्य पंचायतों 
द्वारा सम्पादित होते हैं। पंचायतों ने कार्य को भ्रामतौर पर सुचारु रुप से . 
सम्पादित करके अपनी पात्रता तथा श्रावश्यकता सिद्ध कर दी है। न्याय 
की दिशा में भी पंचायतों ने श्रपूर्व प्रगति की है । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में तृस्तरीय पंचायत-राज को पद्धति के स्व- 
रूप में स्वीकार कर लिया है शोर इसी भूमिका में जिला-स्तरीय विभागा- 
ध्यक्षों के कर्तव्यों के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैँ तथा कृषि-उत्पादन की प्लोर 
विशेष ध्यान देने की सलाह दी है । 

जुलाई १६६१ में हैदराबाद में विकास-मन्त्रियों तथा विकासयुकतों के 
सम्मेलन में भी पंचायतों के विपय पर विशेष विचार-विमर्श किया गया । 
इन समस्त सुझावों का इस स्थल पर स्थानाभाव से उद्धुत करना सम्भव 
नहीं । इतना निष्कपं श्रवश्य निकाला जा सकता है कि धीरे-धीरे पूज्य बापू 
के विचारानुकूल पंचायत-राज देश में क्रियान्वित हो रहा है और इसीसे 
भारत का विकास तथा राष्ट्रीयता सुदृढ़ होकर सारे विश्व में स्वोदियी 
विचारधारा पनपेगी। इस मार्ग में जो सप्रभाव योग सामुदायिक मंत्री श्री 
एस. के. दे. ने दिया है, वह्‌ इतिहास में स्वरणाक्षरों से लिखा जायगा । 
पंचायतें श्रभी शैशवावस्था में हैं, परन्तु जितना काम इन्होंने किया है भौर 
श्रमदान दिया है, वह सराहनीय तथा श्राशाजनक कहा जा सकता है। 
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स्वतन्त्रता के पश्चात सबसे प्रथम तो जो प्रान्त थे वे राज्य दने । 
देशी रियासतों का विलय हुत्ना श्रौर संविधान ने देश को क, से तथा गे 
धेणी के राज्यों में विभवत किया । फिर राज्य-पुनर्गठन-प्रायोग का निर्माण 
हथ्रा । इस श्रायोग के सूभावों के श्रुनुसार राज्यों का पुनर्गठन हझा शोर 
केवल दो श्रेणियां रह गई--राज्य शोर वेन्द्र-प्रशासित संघीय छेत्र | इसने 
पश्चात बम्बई राज्य, महाराष्ट्र तथा गुजरात में विभकत हशा | इस समय 
देश में १५ राज्य तथा ६ वेन्द्र-प्रशासित संपीय क्षेत्र है। नागालैप्ड एक 
धौर इकाई बनी । योश्रा भी भारत में सम्मिलित हो चुका है | इस एन- 
गंठन के फलस्वरूप बनीं शासन की एकार्ईयों के झनुसार ही झद पंचायतों 
की वर्तमान स्थिति का वर्णन उपयुक्त होगा । 


ख्रसम 
ग्राम्य जन-संस्या ८,६३,६०० 
पचायतों की संस्या (यह बेवल मैदानी एलाबी में है). +#६९ 
ग्राम जो पंचायतों की परिधि में पाये है 5६.६६ 
पंचायती क्षेत्र की ध्योसत द्यादादी २,६१६ 
ध्रांचलिक पंचायतो वी संसपा (:० 
मोहकूम परिषदों की संरणा ६६ 
सुरक्षित बनों तथा चाय दागानों वो शोह्बर रद गम हशा शन- 
संस्या पंचायतों वी परिधि में धा दबे है । इस राप्य हे रन ध(-९ हें 
सया धपिनियम पारित विया । एस झधिनियम दे झाटुहार शगश ने तरत« 
रोब विबेस्प्रित लोवतग्यी पद्धति वो शरनाया है | शाशततर पर गश इंए- 


स्ड्नों की गांव-सभा बनती है । दिवास-याइ-र्तर पर शा: 
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होती है श्रोर सब-टिविज्वन स्तर मोहकूम परिषद्‌ होता है। गांव-स्मा 
ग्यारह से चौ स्पों की पंचायत भुनती है। एक महिला, एक प्रनुसूचित, 
त्तया एक झ्रादिवासी के लिए स्थान रसे जाते हैं । यदि ये चुने न जाये तो 
शेष सदस्यों द्वारा सहयोजित फर लिये जाते हैं! प्रांचलिक पंचायत के लिए 
चुनाव भी वयस्क मत प्रदान द्वारा होता है। ये सदस्य गांव-पंचायत के 
पद के नाते सदस्य वन जाते हैं । 

स्थानीय विघान-सभा-सदस्य भी प्रांचलिक पंचायत के सदस्य होते 
हैं। परन्तु उन्हें मताधिकार नहीं होता | मोहकुम परिषद्‌ में झ्ांचलिक 
पंचायतों के प्रधान स्थानीय विधान-सभा तथा संसद-सदस्य रहते हैं । 
इनके साथ म्यूनिसिपल कमेटियों के, नगरपालिकाम्रों तथा स्कूल बोडों के 
प्रधान भी रहते हैं। परिपद्‌ भ्रनुसुचित तथा श्रादिम जातियों का एक प्रति- 
निधि मनोनीत कर लेता है। जिलाधीश को इस तस्तरीय संगठन से पृथक्‌ 
रखा जाता है । विकास-घण्डाधिकारी आरंंचलिक पंचायत के अधीन 
सचिव होता है। जो सरकारी कमंचारी सदस्य रखे जाते हैं, उनको मता- 
घिकार नहों होता । 

कार्य तथा कत्तंव्य--गांव-पंचायत स्वावलम्बी धारणानुसार बनाई 
जाती है। श्रौर वह ग्राम की स्वास्थ, शिक्षा, ग्राम-रक्षा, कृषि, वन-सं रक्षण, 
पशु-वंश, भादि से सम्बन्धित झ्रावश्यकताझ्ों का प्रबन्ध करती है। भन्य 
कार्यो के स्ताथ सांकी भूमि, चरागाहों सिंचाई के साधनों, शिक्षा-प्रसार 
का भी प्रबन्ध करती है । मिडिल स्कूलों का प्रबन्ध इनके झधीन रहता है । 

आरांचलिक पंचायत क्षेत्र के समस्त विकास-कार्यों का भार वहन करती 
है। इनमें वे कार्य नहीं पड़ते, जो गांव-पंचायत के ञ्रधीन आते हैं। यह 
गांव-पंचायतों के बजट का भ्रंनुमोदन करती है श्रौर उनके कार्यों का परय- 
वेक्षण करती है। मोहकुम परिषद्‌ श्रांचलिक पंचायतों के बजट का भनु- 
मोदन करता है तथा उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। यह शासन की 
श्रांचलिक पंचायतों को दिये जानेवाले वित्त के वितरण में सलाह देता है, 
श्रीर जिला-योजनाएं बनाता है । 

क्राय-- गांव तथा श्रांचलिक पचायतों को भूराजस्व का भाग मिलता 
है--१४ प्रतिशत गांव-पंचायतों को श्रौरत १० प्रतिशत भ्रांचलिक पंचा- 


विभिन्न राज्यों में पंचायतें पथ 
यतों को । यह निर्धारित कर भी लगा सकती है। सरकार से तीमों स्मरो 
को प्रनुदान भी मिलता है। 


ध्राठ खण्डों की पंचायतों ने ग्रामीण बीमा योजनाधीन भी कार्यारस्भ 
कर दिया है। 


ग्रान्ध्र 
ग्रामीण जनसंख्या २५,८२२ (एजारोंगे) 
पंचायतों की संख्या १४,५४८ 
ग्रामीण जन-संख्या का भ्रनुपात, जिनमें 
पंचायतें बन चुकी हैं १०० प्रतिश्ञत 


ग्रामो की संझ्या, जहां पंचायतें बन चुकी है. २६,४४० 
प्रामों का भ्रनुपात, जहां पंचायतें काम 


कर रही है । (०० प्रतिशत 
प्रति पंचायत भ्रौसत जनसंख्या १,७६० 
' पंचायत-समितियों की संरुया २७० 
जिला-परिषदों की संस्या २० 
* इस प्रदेश में मद्रास पंचायत श्रधिनियम ६६५० के धधीद नतएुद 


गद्वास क्षेत्र शौर हैदराबाद ग्राम-पंचायत झोर धधिनियम १६ 

धनुसार राज्य के धन्य भागों में पंचायतें दाम बार रही हैं। इन दोनों 

प्रधिनियमों में उचित संशोधन शौर एकीकरण बरने वे लिए शादण्पक् 

कानून दनाथे जा रहे है । 
थ्ान्ध में तिसण्ड टांचे दे घाधार पर लोवातस्दी विदेन्द्रीवर्ण दे 

सिद्धाग्त की रवीबार बारवेः उसे 

पंचायत समिति शोर जिला परिषद्‌ शधिनियम ६६४६ पास दिया गया । 
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एस धधिनियम के सग्तगंत ६ नदग्बर, (६६६ में २३४ पंचाएत्नाम- 
तियथो गौर २० जिला-परिपदों वी र्घाएना वी शई । एनदे एहहे हाइ- 
|; शा कम 


जल न ० जे पगीज्ड- 

णर पीय 4५६५ ग्प्रीषः रण ब। द्विक्ति रे ्ख हर (जछ 

धप्प मी दया झाफिफिलो पर फिलाः-रिशितो हा 

ष्य (धारों पत्त ) शारा प्याण्द शशमित्यि शौर जिला: सष्ट। दः 
रपापना परके घायश्यप प्रयोग विया गया शा । 


जाम-पदायरत, पयायत-सामाद घार 
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'परस्पर जुझाव है । ग्राम-पंचायत का चुनाव प्रत्यदा निर्वायन-प्रणाती पर 
होता है, जबकि भ्रन्‍्य दो पंचायतों का पश्रप्रस्यक्ष रूप से । ग्रामन्सभा को 
कानूनी मान्यता श्रभी नहों दी गई है । 

इन तीनों प्रकार की पंचायतों में स्त्रियों, हरिणनों, भोर भ्रादिम 
जातियों मे; लिए स्थान सुरक्षित किये गए हैं। विधान-सभा झौर विधाने- 
'परिपदों के सदस्य पंचायत-समिति के होते हैं। किन्तु उन्हें मत देने का 
अधिकार नहीं है। विधान-समा के सदस्य श्लौर लोक-सभा के सदस्य 
जिला-परिपद्‌ के पूर्ण सदस्य हैं । चुनाव गुप्त दंग से कराया जाता है प्रौर 
सुरक्षित जगह मुस्य संस्था में से नियुयत्त सदस्यों के द्वारा भरी जाती हैं। 

पंचायत-समितियां झौर जिला-परिपदों में उप-समितियों की स्था- 
'पना की व्यवस्था है। इन उप-समितियों में से एक उप-्समिति को स्प्री, 
बच्चों श्रौर समाज के श्रशिक्षित लोगों की सहायता का काम सौंपा 
गया है । 

जिलाघीद्ञ जिला-परिपद्‌ का सदस्य होता है भौर सभी समित्तियों 
का चेयरमेन भी । जिला-स्तर के कुछ भ्रधिकारी शासन द्वारा नामांकित 
किये जाने पर जिला-परिपद्‌ के सदस्य होते हैं, किन्तु उन्हें मत देने का 
अधिकार नहीं रहता । 

विकास-खण्ड-श्रधिका री अपने समस्त कमंचारियों के साथ पंचायत- 
समिति के सीधे प्रशासनिक नियन्त्रण में काम करते हैं। विकास-भ्रधि- 
कारी समिति का मुख्य का्यंवाहुक अधिकारी होता है । 

फार्य तथा फत्तेब्य--ग्राम-स्तर पर विकास-कार्यों का उत्तरदायित्व 
ग्राम-पंचायतों को सौंपा गया है। प्राइमरी शिक्षा का प्रोत्साहन, लघु शह- 
उद्योग-घन्धे, कृषि का प्रसार श्र विस्तार सहकारी खेती और भूमि-सुधार 
'तथा प्रबन्ध, माता तथा शिशु-कल्याण केन्द्रों की स्थापना और ग्राम-रक्षा 
श्रर्थात्‌ गांव में चौकी श्रौर पहरे का प्रबन्ध तथा कृषि-उत्पादन-योजनाओों 
की स्थापना श्रौर उन्हें कार्यान्वित करने आदि कायें पंचायतों को सौंपे 
गये हैं । 

विकास-खण्ड-स्तर पर समस्त विभागों के विकास-कार्य, सिंचाई की 
छोटी-छोटी योजनाओं का निर्माण पौर उन्हें उचित ढंग से रखना तथा 


विभिन्न राज्यों में पं चायते (ट३ 


पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित योजनातञ्रों का पूरा करना यह समरत कार्य पंचा- 
यत-समितियों को सौंपे गये हैं। प्राइमरी शिक्षा, पंचायत-रामिति वे. ध्रपीग 
तथा सेवेडण्री तथा हायर सेकेडण्री पाठ्शालाएं जिला-परिषदो वो सौ 
दी गई हैं। भूतपूर्व जिला वोड्डो के कर्तव्य श्रौर श्रधिकार तधा सग्परि 
और घरण इन समितियां झ्ौर परिपदों को दे दिये गए 

जिला-परिपद्‌, पंचायत-समितियों के ऊपर देखरेस बारनेवयाली सरघा 
है। विभिन्‍न समितियों में एकरूपता तथा नियोजन-सम्बन्धी बाय जिला- 
परिपदों को दिये गए हैं। जिला-परिपद्‌ पंचायत-समितियों वे: ददट बे 
उचित निरीक्षण के पश्चात पास करती है। शासन से प्राप्त झनुदान मे 
विभिन्‍न पंचायतों में पव का वितरण भी जिला-परिपदों दा बाम ईं 
जिन क्षेत्रों में पंचायत-समितियों की स्थापना नहीं हुई हो, उन ६ 
लिए जिला-परिपद्‌ पंचायत-समितियों के समस्त वाये शोर दर्तंव्य द 
चूरा करती है । उच्च तथा भ्रौद्योगिक शिक्षा दा प्रदनन्‍्ध झौर प्रधार 
जिला-परिषदों के अ्रधीन है । 

धाथिक साधन-- पंचायतों के धाय का मर॒य साधन शासन से प्राप्ल 
होनेवाला घझनुदान है । एसके प्रतिरिवत गृहवार, पेशा-बर घोर डृ् 
दरतुप्ों के हस्तांतरण पर लगाएँ गई इयूटी से प्राप्त शाय भी है । एच 
को स्वयं बहुत-से वार लगाने देः धधिकार है । 

सभी प्रदार वो धासकीय साहायता परदायत-समितियों मे द्वारा 
आमीण छेंदों में दो जाती है 2 
यगर पंचायत-स मितियों को 

पंचायत-समितियां थौ 
या एवा निर्षारित सीमा 


रह हा ९ 


बा 





भार प्राप्त ( 
न्‍्ल बे अल कण है डे .>०० ४७ 
राज्य सरकार में पचायत सभी ग रण दिधि दे रणाशहा १ है, एर 
के चल बह कण हट कप ज किसान मच >> ] बी प 
शासपीय साएयगों हे प्राप्द एय ०ा१ ०.६६ नी ऐसा प्रनि गा गिल दा हिशाद 
ले क्ब्का जा कप ५ डा च्ट डि शी जयज मयामर यह पमक ड०च2२- चल हि टा दा" प्र 
रे एच पृदायता मा एफ एवर बरए शा प्राप्ट दरनट न भ् 


१४४ पंचायत-राज 


ग्रन्य विशेषताएं--ग्राम-पंचायतों का बजट पंचायत-समित्तियों द्वारा 
निरीक्षण के पश्चात निर्धारित प्रव्ि के प्रन्दर उचित याय॑वाही के हेतु 
निर्धारित प्रधिकारी के पास भेज दिया जाता है| पंचायत-समिति का 
बजट जिला-परिपद्‌ द्वारा पास किया जाता है । 


उड़ीसा 
ग्रामीण जनसंस्या १४०.४२ लाख 
पचायतों की संख्या २३४२ 
ग्रामीण जनसंस्या का प्रतिशत, जहां पंचायतें बन 
चुकी हैं ६७ प्रतिशत 


उन ग्रार्मों की संस्या, जहां पंचायतें बन चुकी हैं ४७,६३६ 
कुल ग्रामों का प्रतिशत, जिनमें पंचायतें स्थापित 


हो चुकी हैं ६४ प्रतिशत 
प्रति पंचायत श्रौसत संख्या ५,८०७ 
पंचायत-समितियों की संरुया ७ 
जिला-परिपदों की संख्या १३ 


उड़ीसा ग्राम-पंचायत-भ्रधिनियम के भ्रधीन ग्राम-पंचायतें स्थापित की 
गई थीं। इसके भनुसार प्रत्येक ग्राम में एक पाल्‍ली सभा स्थापित की जाती 
है । सम्पूर्ण पंचायत-क्षेत्र के लिए ग्राम-सभा नाम की किसी संस्था का 
विधान ग्राम-पंचायत उड़ीसा के श्रधिनियम के अन्तर्गत नहीं है। पाल्‍ली 
सभा को पंचायत द्वारा किये गए कार्यो तथा भ्ागामी कार्यक्रमों पर विचार 
करने का श्रधिकार है । जब उड़ीसा का शासन प्रधान के सीधे नियस्त्रण 
में चला गया तो उड़ीसा परिषद्‌ एक्ट १६५६ को लागू करने के लिए कुछ. 
अध्यादेश जारी किये, जिनके भ्रनुसार संसद की स्वीकृति से राज्य में 
तृस्तरोय ढांचे पर भ्राधारित पंचायत-राज की स्थापना की गई। उड़ीसा 
जिला परिषद्‌ अधिनियम १६५६ के अनुसार ग्राम-पंचायत, पंचायत- 
समिति और जिला-परिषदों की स्थापना की गई । २६ जनवरी, १६६१ से 
राज्य-भर में पंचायत-समित्तियां काम कर रही हैं। इन पंचायत-समितियों 
में प्रत्येक पंचायत के सरपच पदेन तथा एक निर्वाचित व्यक्त सदस्य होते 
हैं। स्त्रियों तथा परगणित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित किये गए हैं + 
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विधान-परिपद्‌ श्रौर लोक-सभा के सदस्य भी पच्रायत-समित्ति के, सदस्य 
होते है। डिवीजनल मेजिस्ट्रेट तथा प्रत्येक विकास-बिनाग से एस-ए्: 
प्रधिकारों इन समितियों के सदस्य नामांकित होते । बिदास-भ्रपिवारी 
मुख्य कार्यकारी श्रधिकारी होता है। 

जिला-परिपदों में पंचायत-समितियों के प्रप्यक्ष तथा रधागोय गरर्य 
तथा विधान-परिपद्‌ श्रौर लोकसभा के सदस्य होते ६। सच्ठिम दो वी 
मत देने का भ्रधिकार नहीं होता । एक रघान स्त्रियों दे! दिए भी रु रतित 
रखा जाता है। जिलाधीश, परगनाधीश झौर प्रनन्‍्य विद्ास-दिशागों द 
प्रधिकारी भी जिला-परिषद्‌ के सदस्य होते है, विन्तु एदो मत देने दा 
पधिकार नहीं होता । पंचायत-समिति धौर जिला-परिपद्‌ वी काए॑-ए दा: 
पांच साल होती है। एन संस्थाद्ोों का चुनाव गुप्त मतरान-पध्णाल्ी दे 
हारा कराया जाता है। सुरक्षित जगद्टे निर्वाचित सपरयों हारा छुनाद 
हारा पूरी की जाती है। उड़ीसा मे लागू किया गया पचायती शाश देश 
के दूसरे राज्यों से कुछ भिन्‍न है। यह मिसनता पचायत-पमित्ति, शिल 
परिषद्‌ दोनों में श्रधिकारियों का नाम झरवित बरतने तथा पशायद्ज मद 
में प्रत्येक पंचायत से निर्वाचित सदस्यों हो नेल्ने के राप मे है । हरि 
भग्य प्रदेश की पचायत-त्तमितिया तथा जिदा-परिएद्‌ में झाघिएगारिण वा; 
वे-वल दोनों में से एक ही दी सदस्यता प्राप्त है। इसे शहिषस एचाइल- 


ः ् को अर ६....... ७-४. + ल्फजाआज5 जद एाचय हे ; 
समितिणों के रादस्प प्रत्यक्ष निर्दालन-परत ति वे राइरार नह शत 7 । 
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प्राविफ साधन-पग्राम-यंबायत झौर पंचायत्-समितियां दोनों को 
वरशोर फीस सगाने के श्र्िकार हैं। इसके अतिरिक्त शासन ईने 
संस्थाग्रों को मालगुजारी में से कुद्ध प्रतिशत झनुदान के रूप में देती है। 
जिला-परिपद्‌ की श्राय मुरय रूप से शासकीय सहायता के रूप में है। इसको 
कर लगाने का प्रधिकार नही है। पचायतों को स्थायी रुप से प्रामदनी 
प्राप्त करमेवाले साथनों जैसे मछली-पालन, बाजारों का विक्रास, हड्डियों 
से साद बनानेवालो छोटी-छोटी मशीनें, पानी उठानेवाले सिंचाई के लिए 
पम्प आदि योजनामग्ों के लिए शासन द्वारा समय-समय पर श्राथिक सहा- 
यता दी जाती है । दि 

प्रन्य विशेषताएं--उड़ीसा की पंचायतों ने सहकारी पद्धति के अनु- 
सार किसानों को उनकी श्रावदयकता के समय बीज झौर ऋण देने के 
लिए भ्रपने-अपने क्षेत्रों में श्रस्त-भण्डारों की स्थापना की है, जिससे प्रत्येक 
पंचायत में हजारों मन उत्तम प्रवावर के बीज का भण्डार स्थापित हो गया 
है, जिनसे किसान सहकारी पद्धति पर ऋण लेते हैं । 

उड़ीसा ग्राम-पंचायत-प्रधिनियम के श्रन्त्गंत इस बात की व्यवस्था 
भी है कि पंचायतें ऐसे सभी स्वस्थ्य-विवाहित व्यक्तियों से, जिनकी आयु 
१८ श्रौर ५० वर्ष के भीतर हो, सार्वजनिक भलाई से सम्बन्धित कार्यों 
के लिए प्रनिवार्य रूप से श्रमनन्‍कर ले सके। 


उत्तर प्रदेश हर 
ग्रामीण जन-संख्या ५४५६० (लाखों में) 
पंचायतों की संख्या ७२,३३५ 
ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत, जिनमें 
पंचायतें स्थापित हो चुकी हैं १०० प्रतिशत 
ग्रमों की संख्या, जिनमें पंचायत्तें 
स्थापित हो चुकी हैं १,११,७२२ 
गांव का प्रतिशत, जिनमें पंचायतें 
बन चुकी हैं । १०० प्रतिशत 
प्रति पंचायत श्रौसत जन-संख्या ७५५ 


स्वतन्त्ता-प्राप्ति के परचातु गरांव-गांव को व्यापक अधि- 
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कार देने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में १९४७ उत्तर 
अ्रदेश पंचायत राज श्रधिनियम पारित किया गया । इसहे 
प्रन्तगंत समस्त देहाती क्षेत्रों में प्रत्येक गांव के लिए पचायते रदा- 
पित की जाती हैं। प्रत्येक पंचायत में १६ से ३९ तक समरग होगे है । 
चुनाव हाथ उठाकर बाराया जाता है। पचायत की कार्यायपि ५ गाए 
की होती है। प्राम-सभा को वैधानिक मान्यता दी गई है, जो ग़ाम-पदा- 
यत के कार्यों तथा श्राय-व्यय-सम्बन्धी श्राकड़ों पर विज्ञारूदिमर्श दर 
सदाती है और पंचायत के कार्यो पर वापिक बैठको हारा उशित शिश्य- 
न्त्रण भी रखती है। पचायत को सफाई तथा रवच्छुता, जम-मागों दा 
निर्माण शौर उनकी मुरम्मत, बुओ्ों का निर्माण, कृपि-टिवास, शार्वार 
से ऋषण प्राप्त करके किसानों मे बाटना, सहवारिता-दिकास, उनन्‍दतिश!ल 
बीज-भण्डारों की स्थापना, पुस्तवालयों की स्थापना, प्लारश्णिय एद- 
शालाश्रों की स्थापना तथा मातृ थौर शिशु-बल्याण-सग्दन्धी बायों दा 
उत्तरदायित्व दिया गया है। 

पाथिकव साधन--पग्राम-पंचायतों को पेशा-कर, गादी-दर, तणा 
कस्तुओ्रों क विक्रय वे उपर कर लगागे का धधिवार प्राप्त | । घएसदे दत्त 
रिपत शासन से भी सहायता मिलती है। 

उत्तर प्रदेश में लोवन्ध्रीय पद्धति का विवेन्द्रीवरण दरदे दे रिए नबरे 


न रु 3 व को स्‌ शमी 3220-25 कमी प्ममक त्छान पर शत रि नर्न5 न दगड>- 
पहले जिला-दोरों को समाप्त वरपे उनतने रणशान पर घतरिम छिए! -एन्ए 


ट 


को भी समाप्त करके उत्तर प्रदेश छेत्र-तमिति शोर जिला-एरिपद श 
य े नुसार दिवास-छ स्तर तर पोभा-5ा ४६ (०६ # ४ २ >:-« 
नियम १६६० वे झनसार दिदास-एप्स्-स््र पर क्षेहनदामिफतणा एर 3 
के स्तर पर जिला-परिपदों दी रघापना दी गई हैं। दाोदो नस्याणा बा; 
खज्धाएर फजजन न पजतनत इज पे अलकज ओविन्‍्का +?१5 दाता दिदनद दा हनन 
चयाद प्रत्यण निर्दाचन-पद८ पद द्वारोी हाहा ए। रुधारप ४. ह-चनः 
धोर सोबा-सना दे सदस्य एसवे भेग्दर होहे है । री शाह-ण्चसरत: हे 
्क्ल ह>े सा 5 22 आफ अर नह २० 30७ है? ? ५ जूक पक 0 अाटक डी दी आओ 
प्रधान छेव-समिति के रादरय होते है । र्ण्इ्व्दरा- झा छए० हैः 2० 
घ्ल्टा - 
ध्फ ॥]॒ 
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क्षेतन्समिति का मुस्प रुप से प्रारम्मिक स्वास्थ्य केखों को स्थापना, 
मातृ तथा शिक्षु-फत्याण फैसों की स्थापना, प्रारस्भित्रा रकूलों की व्य- 
बस्था, सिचाई की छोटी-छोटी गोजनाप्रों का निर्माण, क्ृपि-विकात, 
सहकारिता तथा गृह-उद्योग-धन्धों का विस्तार झादि यंग सौंपे गये 
विभिन्‍न ग्राम-पंचायतों के कार्यक्रमों में एकरूपता पैदा करना तथा उनके 
भ्राय-व्ययक के निरीक्षण का कार्य भी इन संस्याम्रों को सौंपा गया है । 

जिला-परिपदों को क्षेत्रीय समितियों के ऊपर साधारण नियन्तण, 
जिला की सड़कों, श्रस्पतालों, णुनियर हाई स्फूलों झ्ादि के निर्माण 
तथा उनकी व्यवस्था करते के भ्रधिकार प्राप्त हैं। पूरे जिले की योज- 
साझ्रों को बनाना और शासन द्वारा प्राप्त श्रनुदानों को विभिन्‍न संस्थाओं 
में उचित वितरण भी इन संस्थाप्रों का कत्तंव्य है । 


केरल 
ग्रामीण जन-संस्या ११७-६६ (लासों में) 
पंचायतों की संख्या प्र 
ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत, जिनके 
लिए पंचायतें स्थापित हो चुकी हैं €१ प्रतिशत 
ग्रामों की संख्या का प्रतिशत, जिनमें 
पंचायतें स्थापित हो चुकी हैं । ७६ प्रतिशत 
प्रति पंचायत भ्रौसत जन-संख्या । ११,६६६ 


केरल में मद्रास पंचायत प्रधिनियम १६४० के श्रधीन भूतपूर्व माला- 
बार जिला तथा ट्रावनकोर-कोचीन श्रधिमियम १६५० के अ्रधीन भूतपूर्व 
ट्रावमको र-कोचीन क्षेत्र में पंचायतें स्थापित की गई थीं | किंतु दोनों भ्धि- 
नियमों के भ्रन्तर्गत सम्पूर्ण देहाती क्षेत्रों में पंचायतें स्थापित नहीं हो पाई 
थीं। केरल पंचायत भ्रधिनियम १६६० के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में एक 
प्रकार का समान पंचायत-राज-विधान लागू किया गया है भौर समस्त 
प्रदेश में पंचायतों की स्थापना की गई है । 

राज्य सरकार के निर्णय के भ्रनुसार ग्राम-पंचायतों के कुछ समय तक 
भली प्रकार कार्य कर चुकने के पश्चात ही पंचायतें उच्च-स्तरीय पंचायतें 
यथा पंचायती समितियों श्यौर जिला-परिषदों की स्थापना की जायगी । 
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केरल पंचायत राज अश्रधिनियम १६६० के लागू होने से ए् भी 
पंचायतों का क्षेत्र बहुत बड़ा था और उनका पुनर्सगठन किया जा 

पंचायतों का चुनाव गुप्त पद्धति के भ्रनुसार वाराया जाता । एरि- 
गणित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित होते है श्नौर इसी प्रतार रियो ई 
लिए भी एक स्थान सुरक्षित रखा जाता है। पचायते सादे णनिद, संह्द) 
वे निर्माण, ग्राम-रक्षा, तालाबों, कुझ्मों तथा नालियो के विभाण शो 
मुरम्मत, सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाएं, कृषपि-विकात, राह यार हे 
पशु-विकास, जन-बल्याण, जन-स्वास्थ्य तथा सफाई एप दृटीर एटर- 
धन्धों के लिए उत्तरदायी हैं। 


श्राथिवा साधन--पचायतो को कर लगाने का झधिवार ईद दणा 
व्यवसाय-क र, गाड़ी-कर, मवान-वार ग्ादि-ध्रादि । इसके शतिरिसत गार- 
रद्वारा लगाये गए प्रारम्भिक वरो की समरत घन-राशि पदायतलों दे! 


गप दी जाती है। 


गृजरात महाराप्ट्र 
कुल ग्रामों की संझया ्छ्घषर इ्प्ह्च्€ 
बुःल पंचायतों की सस्या (््ह्ड्ल ६६६६६ 
युल ग्रामों को संस्या, जहा 

पंचायतें रघापित हो 

चुके हूँ ६६० की 
कुल प्ामा वा ते, जहा 

पंचायदे स्थादित हो 

चुकी एँ ६६ प्रहिशत एब्ए्न्शः 
ग्रामीण जन-संर्या बा दाल 

प्रतिशत, जिनईे लिए 

पंयायते रशादएिए थी जा 

य्दी है एस ४४ हल तट 
प्रति पदायत प्रौरात जब- 

स्पा १७5 मं 


६४० पंचायत-राज 


गुजरात श्रौर महाराष्ट्र राज्यों की अलग-प्रलग स्थापना होगे के (ूर्व 
इन दोनों राज्यों को मिलाझर वम्बरई राज्य के नाम से पुकारा जाता 
था | बम्बई पंचायत झधिनियम १६४८ के लागू होते के पहले राज्य में 
विभिन्न क्षेत्रों में पांच प्रकार मे पंचायती राज अधिनियम लागू थे । बम्बर 
प्रौर कच्छ में बम्बरई ग्राम पंचायत भ्रधिनियम ६६३३ का सीराष्ट्र ग्राम 
पंचायत श्रध्यादेश १६४६, घिदर्न में सो ०पी० और बरार पंचायत झिनिं- 
यम १६४४५ के श्रन्तगंत पंचायतें काम कर रही थीं । किस्तु बम्बई पंचायत- 
राज भ्रधिनियम १६४४८ के द्वारा इन सभी पंचायत-राज अ्धितियरमों का 
एकीकरण करके एक समान स्तर झौर पद्धति के ऊपर पंचायतों की स्था- 
पना की गई। इस वम्वर्ट पंचायत्त-राज भ्रधिनियम १६४८ के भ्रन्त्गंत 
जिला के स्तर पर जिला-पंचायत-मण्डलों को स्थापना की गई। विकास- 
खण्ड के स्तर पर किसी प्रकार की पंचायत संस्था नहीं है । 

ग्राम-सभा ग्राम-पंचायत के शाय-व्ययया के मदों पर विचार कर 
सकती है । प्रधिनियम के श्रन्तर्गत इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। ग्राम- 
पंचायत में ७ से १५ तक सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव गुप्त निवचित- 
प्रणाली के भ्रनुसार कराया जाता है । स्त्रियों श्रौर परिगणित जातियों 
के लिए स्थान सुरक्षित हैं | ग्राम-पंचायत की कार्यावधि ४ वर्ष के लिए 
होती है। जिला-पंचायत-मण्डल में ७ से १२ सरपंच, जिला-बोर्डो के 
श्रध्यक्ष, जिला-स्कूल-वोर्डो के श्रध्यक्ष, जिला-विकास-बोड के अध्यक्ष 
तथा जिला-पंचायत-प्रधिकारी सदस्य के रूप में काम करते हैं । इसके 
श्रतिरिक्त स्त्रियों और परिगणित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित 
रहते हैं । 

ग्राम-पंचायत निम्नलिखित कार्यो के लिए उत्त रदायी है-- 

कृषि-विकास, कुटी र-उद्योग, यातायात, सफाई, शिक्षा का प्रसार, 
चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता श्रादि। 

श्राधिक साधन--आय के मुझ्य साधन स्थानीय कर तथा मालगुजारी 
में से सरकार द्वारा दी जानेवाली रकमें हैं। जिला-पंचायत-मण्डल ग्राम- 
पंचायतों के विभिन्‍न कार्यो का नियंत्रण और निरीक्षण रखते हैं श्रौर 


. पंचायतों के प्राय-व्यय स्वीकृत करने का श्रधिकार उन्हें प्राप्त है । 


विभिन्न राज्यों में पंचायतें 
गुजरात ध्रौर महाराष्ट्र दोनों के श्रलग-प्रलग राज्य: 
दोनों की सरकारों द्वारा तृस्तरीय ढांचे पर श्लाधारित पंचायग- 


स्थापित करने के लिए उच्च-स्तरीय समितियों के युभाव पर ने 
नियम दन चुके हैं । इनके प्रनुसार दोनों राज्यों में तीयो राग 


पचायते स्थापित होंगी और उन्हें व्यापक पश्रधिकार दि जायगे 
जम्म और काइमीर 


न 


अमर पर 
4 ०५ है 
>ब ए॑७+क 
5 कह 


न + कक 


ग्रामीण जन-संस्या ४०,०० (हार) भे ) 

ग्राम-पंचायतों की संख्या ६१६ 

ग्रामीण जन-रांस्या का प्रतिशत, जिनमे 

पंचायतें स्थापित हो चुकी है ६०० प्रतिशत 

गांव की संस्या, जिनमें पंचायते बन 

चुकी हैं ६६५६ 

गांव का प्रतिशत, जिनमें पंचायते बन 

चकी है १७० प्रतिशत 

प्रति पंचायत ध्रौसत जननस स्ल्ह्य 

जम्मू श्योर वाश्मीर प्राम-पचायत झधिनियम ६६४८ ले गनारं 
प्राम-स्तर पर ग्राम-पंचायतो तथा विवास-सप्प-रत्तर पर रल्ेश-श्क्ारन 


दोई की रघापना की गई है । प्रत्येक ग्राम-पदायत-प्षेत् 





२५२ पंनायत-राज 


जिला के स्तर पर किसी प्रकार वी वरयायत्त-संस्या बसाने का विचार 
नहा हू 

ग्राम-पंचायतों को जस-मार्मों का निर्माण, ग्राम-रक्षा, पलों का 
निर्माण, प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध, कृषि-विकास, सफाई तथा झुदीर- 
उद्योग-धन्धों को प्रोत्माहन देना ग्रादि कत्तंव्य सपि गधे है । 

प्राथिक साधन--ग्राम-रंनायतों का मुग्य श्राथिक साथन स्थानीय 
कर तथा सामुदायिक विकास-योजनाप्रों से प्राप्त होनेवाली रकमें हैं। 

ब्लॉक पंचायत बोर्ड के पास झपना स्वतन्त्र रुप से झाय का कोई 
साधन नहीं है। इसका काम पंचायतों की परामर्श देना है । 

दिल्ली 

ग्रामीण जन-संख्या ३.०७ (लाखों में) 

पंचायतों की संख्या २०४५ 

स्रामीण जन-संस्या का प्रतिशत, जिनके 

लिए पंचायतें बन चुकी हैं । 

ग्रामों की जन-संस्या जिनके लिए पंचायतें 


१०० प्रतिशत 


बन चुकी हैं । ३०३ 

गांव का प्रतिशत, जिनके लिए पंचायतें चने 

चुकी हैं । १०० प्रतिशत 
प्रति पंचायत शौसत जन-संख्या । ६७६ 


दिल्‍ली में ग्राम-पंचयतों की स्थापना की जा चुकी है । ग्राम-सभाभों 
को वैधानिक मान्यता दी गई है और ग्राम-सभा के मतदाता ही गुप्त 
निर्वाचन-प्रणाली द्वारा ग्राम-पंचायत के पंचों का निर्वाचन करते हैं। 
ग्राम-पंचायत में ५ से १९ तक सदस्य होते हैं, जिनमें स्त्रियों श्रौर परि- 
गणित जातियों का स्थान सुरक्षित है । लगभग ८ पंचायतों के समृह को 
मिलाकर एक केन्द्रीय पंचायत की स्थापना की जाती है, जिसका काम 
ग्राम-पंचायतों के कार्य की देखभाल तथा न्याय-पंचायत के रूप में काम 
करना है । 

ग्राम-पंचायतों को क्षि-विकास, पशुपालन, सहकारी खेती, मछली 
पालन, कुटीर-उद्योग-धन्धों झ्ादि के प्रोत्साहन का कार्य सौंपा गया है । 


विभिन्न राज्यों में पंचायते अब 


जमोनें, मछली, जंगल तथा बाजारों से प्राप्त ध्रामदनी ग्राम-पदारयों 
'को दी जाती है । इसके अ्रतिरिक्त शासन हारा रागय-गमय पर बििए 
“कार्यो की सहायता भी प्राप्त होती है । 

ग्राम-सम्बन्धी बहुत-से विकास-कार्य सगर-निगम द्वारा भी पे (५ 
जाते है । 

विकास-खण्ड स्तर पर विकास-समितियों वी स्मापना छी गई 
'जिनके श्रधिकारों धीर कत्तंव्यो मे उचित विस्तार दिया छा गा । 
श्नका नामकरण विकास-समिति के स्थान पर पचायत-समति दे या 


'गया हू। यह श्राशा की जाती दिल्‍ली निगम एन परदापतत हा गे व 
'को विकास-सम्यस्धी अपने अ्रधिकार सौप देगा। 
प्रजाब 
ग्रामीण जन-सख्या (६०६४८ (दाग गे 
पंचायतो की सरया (६४३६ 


ग्रामीण जन-सस्पा का प्रतिशत, 

जिनमें पंचायतें स्थापित हो चुकी है. ६०० प्रतिशद 
ग्रामों की संरया, जिनमे पचायते रयापित 

हो चुकी ए २७८६६. 
गांव की संरया का प्रतिशत, जिनमे 

पंचायते स्थावित यो जा चकी ९ । ४6 फ उरात 





१५४ पंनागत-राज 


घन्तगंत राज्य-भर में तुस्तरीय ढांसे के ऊपर ग्राधारित पंचायती राज 
स्थापित करने की व्यवस्सा की गई है। इसके झनसार विकास-स्तर पर 
पंचायत-समितियां शोर जिला-स्तर पर जिला-परिएद स्थापित की गई हैं। 
पंचायत-समिति में कुल १६ प्रारम्भिक सदस्य होगे, जा पंच ओर 
सरपंचों हारा निर्वाचित होकर पंसायत-समिति में ग्ायेंगे । मदि पंचायत- 
समिति का क्षेत्र हहुसील के बराबर हो तो उस दशा में दसमें केवल ८ 
सदस्य निर्वाचित होंगे। प्रारम्भिक सदस्यों द्वारा पंचायत-समितति में 
स्त्रियां श्रौर परिगणित जातियों में से क्रमद: दो श्रौर सार सदस्यों के 
सम्मिलित फिये जाने की भी व्यवस्था है । विधान-सभा शोर विवान- 
परिपदों के सदस्यों को पंचायत-समिति का सदस्य बनने का श्रधिकार है 
परन्तु मत देने श्रौर श्रध्यक्ष श्रथवा उप-पअ्रध्यक्ष गे पद पर निर्वाचित होने 
का श्रधिकार नहीं है। परगनाधीश श्रौर विकास-प्रधिकारी पंचोयत- 
समितियों के पदेन सदस्य हो सकते हैं । किन्तु उन्हें मत देने का श्रधिकार 
प्राप्त नहीं हो सकता है । 
जिला-परिपद्‌ में प्रत्येक पंचायत-समिति में से पांच सदस्य, यदि 
समिति का क्षेत्र तहसील के बरावर हो, या दो सदस्य यदि समिति का 
विकास खण्ड-क्षेत्र के बराबर हो, पंचायत-समिति के प्रारम्भिक सदस्यों 
द्वारा निर्वाचित होकर श्रात्ते हैं । इसके श्रतिरिकत स्थानीय विधान-परिपदों 
श्रौर लोक-सभा के सदस्य तथा पंचायत-समितियों के श्रध्यक्ष भी सदस्यों 
के रुप में श्रात्ते हैँ, किन्तु इन्हें मत देने का श्रधिकार नहीं होता । इसके 
अतिरिक्त स्त्रियां श्रौर परिगणित जातियों में से इतने सदस्य जिला- 
परिपद्‌ में सम्मिलित किये जाते हैं, जिनको मिलाकर उनकी संख्या दोः 
श्रौर पांच न हो जाय । शासन-सम्बन्धी कार्यो में अनुभव रखनेवाले दो' 
व्यवितियों को भी परिपद्‌ का सदस्य वनाया जाता है। जिलाबीश, जिला- 
परिपद्‌ का भेम्बर होता है, किन्तु उसझो सत देसे का भ्रधिकार नहीं 
होता । परिपद्‌ का चेयरमैन गर-सरकारी सदस्यों द्वारा विर्वाचित 
होता है । लोक-सभा-सदस्य भ्ौर विधान-सभा-सदस्य जशिला-परिपद्‌ के 
भ्रध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं । 
कार्य श्ौर फतंव्य--पंचायतें ग्राम-स्तर पर विकास-सम्बन्धी सारे. 


विभिन्न राज्यों में पंचायतें (५५ 


कार्यो के लिए उत्तरदायी हैं। कूटी र-उद्योग, कृषि का बिद्ास, सा्ंजदिर 
स्वास्थ्य, सफाई, क्ृपक मण्डल, महिला मंठल, प्राम-रक्षा दल सी रदाएरा, 
कृपक्रों के लिए बीज की व्यवस्था तथा मात और शिप्र-स्|म्धाण ह 
प्रवच्ध भ्रादि पंचायतों के कर्तव्य हैं । 

कृपि-विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई का प्रबर्ध, गागारगा 
के साधनों का प्रवन्ध, सहकारिता तथा लघ उद्योग-पर्भो गो प्रोस्गापद 
दना भ्रादि कार्य पंचायत-समितियों को सौपे गये है | पत्ताध्व-सगि[: 
सरकार की शोर से विकास-सग्बन्धी कार्यो को पूरा दारमे वी उसपर: 
है। जिला-परिपद्‌ पंचायत-समितियों वी योजनामो मे एबीवरए हएः 
उनके ध्राय-व्ययकों को स्वीकृत करने वा काम करती ६ । 

ध्राथिक सापन---पंचायतो को फर लगाने का झपिकार प्राप्द 7. 
जँसे भवन-कर, व्यवसाय-वार श्रादि । इसके धतिरिवत् रादगुडारी हएा 
सम्पत्ति वे; हस्तांतरण-सम्बन्धी घुल्क में से कुछ, प्रतिशत प दो 








मिलता है । इसके प्रतिरिवत झामदनी प्राप्त बरनेदादे राएनों, रणा 
ट्यूब वेल निर्माण श्रोर फिर शुल्द लेकर सिचाई वे दार्दे पाती देगा, एिरपे 
के लिए मकानों का निर्माण ग्रादि दार्य-पदारते वर रादाती रे गोर इनफे 
लिए शासन वी शोर से सहायता प्राप्त होगे ह। पास 
शासन से प्राप्त होनेवाले धन॒दान वे: शहदित्दित शुमि एशर हगाए गए 
रघानीय बार, जो एक रपये भे २४ नो पैसे था हिगाद ने हा ही, एसण 
प्राप्त रकम मिलती ए । छिजा एरिएद थी शायद के | सती नए शाण्ए 
सरकार हारा मिलनेदालोी साया शोर गहुदान पा राशिणा शापश ४5 
ह। 

प्रग्य विशेषतताएं--पच्चाय 5-8 मिद्वि शा के 2 9 7 
धपिरशरों तेता रे । से हहिरिटद सशिर यो शर्ा दुनरे हा. 7 पण हे 
पी सेयाएं भी हाप ऐदी है, लिसरे पिश्य मे शर्शार शगशनाशाण र+ 
छाता ५ । 

पंजछाद मे दहिदा झृगदा में श्लियोी शोर एस्शगणा जाए 
स्नेयपे ९, शिसने प्रहीद रोका 5070 08 3 है ब० 2 नाल 
दिलपत्पी है। शासन में धारा नित गादगा रियो को परे आाइश प्रशाए5 


१५६ पंसामता-राज 


फिये है, जिनके श्नुसार पंचों के साय विनश्नता तथा झादर का व्यवहार 
किये जाने के झरादेश है। पंचायतों के चुसाय में सर्यसम्मतति लाने के उद्देश्य 
से धासन ने गहन निर्णय किया है कि जिन पंयायतों में चुनाव निविरोध 
श्रीर सर्व क्रम्मति से हो, उन पंचायतों के उस क्षेत्र का समस्त भूराजस्व 
पंचायतों को दे दिया जाय । पंजाब पंचायत-राण-अधिनियम में इस वात 
की व्यवस्था की गई है दि संचासक पं चायत-राज की स्वीकृति से पंत्रायत 
सावेजनिक भलाई-सम्बन्धी निर्माण-कार्मों गे लिए श्रनिवार्य हूप से श्रम 
ले सके । 
पच्चिमी बंगाल 


ग्रामीण जन-संस्या २००. २१ (लासों में) 
पंचायतो की संस्या ४५५६ 
ग्रामीण जन-पंस्या का प्रतिशत, जिनके 
लिए पंचायतें स्थापित हो चुकी हैं २८ प्रतिशत 
गांवों की संख्या, जिनमें पंचायतें वन चुकी 
११६५१ 
उन गांवों का प्रतिशत, जिनमें पंचायतें बन 
चुकी हैं ३० प्रतिशत 
प्रति पंचायत श्रौसत जन-संरुया १२२६ 
आंचल पंचायतों की संख्या ४६६ 


पश्चिमी बंगाल में पंचायतें स्थापित नहीं की गई थीं, किन्तु भव 
खउनकी स्थापना के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। पंचायतों का चुनाव 
मतदाताओं द्वारा गुप्त मतदान-प्रणाली के द्वारा कराया जाता है। ग्राम- 
सभा को भी मान्यता दी गई है । पंचायतों का कार्यकाल चार साल की 
होता है । पंचायतों के ऊपर कई पंचायतों को मिलाकर श्राचिल पंचायतों 
की स्थापना की जाती है। किन्तु इसका क्षेत्र विकास-खण्ड के बराबर नहीं 
होता । श्रांचल-पंचायतें कर-वसूली के लिए श्रावश्यक कर्मचारियों की 
'नियुक्ति करती हैं। ग्राम-सभा, ग्राम-पंचायत के वापिक कार्यक्रम और 
श्राय-ब्ययक के ऊपर विचार करती हैं । ग्राम-पंचायतें सफाई, साव॑जनिक 
मार्गों का निर्माण और उनकी सुरमस्मत, पीसे के पानी का प्रबन्ध, 


विभिन्न राज्यों में पंचायतें १५८ 


स्मिक शिक्षा श्रादि के लिए उत्तरदायी हैं । श्रांचल-पंचायते दरों नो 
लगाकर उनकी वसूली का प्रवन्ध करती है श्र न्याय-पच्चायत वा ४ 
काम श्रांचल-पंचायत ही करती है। दफादारों श्रौर चौकीदारों गी दर 
वा भ्रधिकार भी इन पंचायतों को है । 

प्राम-पंचायतों को कर लगाने का भ्रधिकार नही है | ध्रॉनिल पार दो 
तथा घासन से मिलनेवाली सहायता ही समुस्य रूप से ग्राम-पियायतों । 
श्राय का साधन है । 

श्रांचल-पंचायतों को मकान, मेला, गाडी श्रादि कर लगाने व हि 
कार है । इसके भ्रतिरिवत सफाई तथा पीने के पानी के + दस्त, 7४. 


लिए प्राप्त होनेवाले श्रनुदान भी श्रांचल-पचायतों वी धाय दवा रातर 
हैं। सरकार द्वारा विभिन्‍न कार्यो के लिए सहायता प्राप्त होती रहती ! 
बिहार 

ग्रामीण जन-संख्या ६५४८ (छागो के ) 

पंचायतों की संख्या ६०६६७ 

ग्रामीण जन-संस्या का प्रतिशत, जिनमें 

पंचायतें बन चुकी है ६५ एहशिशत 

गाँव वी संस्या, जहां पचायते रघापित 

ही घकी है घ्छ्क्ष्प्य 

गांव का प्रतिशत, जिनगे पंसायतें 

पित हो चुवी हू ६६ कप 


प्रति पंचायत प्ौसत जन-रंणया स६३० 
परग्य प्रदशा वी भाति दिए 

शाम-पंचायदों वी रछघापना | टशारंएलडए डक छ लटिस की व (5 7 प्र तट 

संशापित ऐे ददा ६, ऐ शस्त्र 


पर्गाः रणी-र२ ६: क्ति दो प्र्रे पु न्श्ज। भू 


रझे शाग-य ५ ५ ज्ञार< 
है की चेक लण » 0 के. 5 





रध्८ पंगायत-राज 


समितियां धोौर जिला-परियदों की स्थापना पार दो जागगी। वर्तमान सप्डन 
विक्रास्त-ममिति घौर जिला-विकाम-ममितियों के कार्य और प्रधिकार 
इन पंचायत-समिततियों घौर शिला-परियदों को सौंव दिये जायंगे। 
वतंमान समय में ग्राम-पंचायतों को अपनी कार्य पा रिणी का झ्राय- 
व्ययक पास करने का झधिकार है। ग्राम-पंचायत मे मुदिया को भी 
चुनने का प्रसिकार है । 
ग्राम-पंचायतों फो परामर्् देने के लिए विहार में क्षेत्रीय पंचायत 
परामशंदातू समितियां स्थावित है । इन समितियों में लोकसभा 28 
विधान-सभा के सदस्य, नमरपालिकाहओं के श्रध्यक्ष तथा जिला बोडों के 


पु 
ध् फ्र्ट 


मेम्बर सदम्प होते हैं । सण्ड-विकास-ग्रधिकारी इस समिति का सेम्रेंटरी 
होता है। इस प्रकार कोई संस्था जिला मे: स्तर पर नहीं है, किन्तु राज्य- 
स्तर पर एक स्टेट पंचायत बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसके २६ सदस्य 
हीते हैं । इनमें से २० सदस्य विधान-परिपद्‌ के सदरयों में से निर्वाचित 
होते है, ४ सदस्य पंचायतों द्वारा निर्वाचित होते हैं तया दो सरकार द्वारा 
मनोनीत किये जाते हैं। इस बोर्ड का काम पंचायतों के कामों पर उ 
विचार तथा सरकार को पंचायत्त-सम्बन्धी मामलों में उचित परामर्श 
देना है । संचालक पंचायत-राज इस बोड्ड का सेक्रेटरी होता है । है 

प्राम-पंचायत को कृषि-विकास, ग्रामीण सड़कों की मुरम्मत्त, पीने के 
'पानी की व्यवस्था, सिकित्सा-सम्बन्धी सहायता और सफाई तथा गांव के 
विकास का उत्तरदायित्व दिया गया है । 

विहार राज्य में ग्राम-पंचायतों को उचित रूप से अपने कार्यों की 
निभाने के लिए प्रत्येक पंचायत-स्षेत्र में ग्राम-रक्षा दलों की स्थापवा की 
गई, जो पंचायत-क्षेत्र में रक्षा-व्यवस्था, पंचायत-संपत्ति की सुरक्षा तथा 
पंचायतों द्वारा निकाले गए श्रादेशों को पूरा करने के लिए उत्त रदायी 
'होते हैं। इस दल को कुछ पुलिस के भ्रधिकार भी दिये गए हैं । 

मद्रास ; 

ग्रामीण जन-संख्या २२६.६० (लाखो में) 

पंचायतों की संख्या १२०३७ 

ग्रामीण जन-संख्या का अनुपात्त जहां 


विभिन्न राज्यों में पंचायतें 


कक 
न्‍ अक, 
/+क 


'पंचायतें बन चुकी है (८ प्रति्न 

ग्रामों की संख्या, जहां पचायते बन 

चुकी है १७५११ 

ग्रामों की संख्या का श्रनुपात,जिनमे 

'पंचायतें वन चूकी है ६६ प्रतिधव 

प्रति पंचायत झ्रोसत जन-सस्या (७६९८ 

'पंचायत यूनियन कॉौंसिल को सख्या एप 

जिला-विकास-सलाहका र- 

समिति की संस्या न्शय 

मद्रास पंचायत प्रधिनियम १६५८ सन्‌ (६६० मे लाग हृशआा। एस 
ग्रधीन ग्राम पंचायत, टाऊन पचायत झोर सूनियन बेसिल दो रद 
वी गई। एसके पूर्व मद्रारा मे पचायत-राज शघिनियम ६६४ 
चल ग्राम-पंचायतों की रथापना का ही दिधान था । ६: र्हर एर 
जिला-विकारा-सलाहकार समिति की स्थापना मद्रास डिला-र 
नियम १६४८ दे शमसार वी ग 

प्रत्यवा पचायत मे दाम-सनकाम घूठल दी गादादा। ता शाहणा। 
एता प्रकार टाउान-पएदायत वो जननरारया बमन्स-वम ६०००४;२ 
वाएिक ध्ाथ १०५० रुपये होनी चारिए। शनी हद गदर र 
धपिनियम के घत्तगंत ग्राम-सभारों को देधानिय रदशप नयी दिशा गए 


है ॥ 


पंचायतों दा रमायव गष्त मतदान-प्रणाली दे शनगरार ह॑; 


स्पियों तदा परिशषित धौर शादिंग एाहियों दे हिए स्थान सुपशा 
रपे जाते है। प्राम-रंचायत मे राप्रयों दा जदाव प्रत्यक्ष रनाइनाणनः 
वे; पनुसार ऐता है 

पयायत पूनियन बोरिगमे इतोदा एच गे हुक हुए कील 
सएरबद ठप्ा स्थानोय पिषारय तशा हीन रियो शा जीन पाधगाशत 
एाति ये सदत्य शगे जाते है| डिपारशबोी बे शत हैगे का शशदार शाएत 
नरी होता । शिएा-दिवाग-त जाप दा सन्क शशि ँ दे मसगण सारण शाह 
सभा घोर दिपान-स्ा दे. रापरय शोर पार रशियत दे रइमणा ह्शा दे एद 


१६० पंगायत्त-रात 


सहकारी बैंकों के अध्यक्ष होती है। इसके बतिरिय लिभिरने विमागों के 
प्रधिकारी भी इसे सदस्य होते है, किस्तु उन्हें मत देने का श्रधिकार नहीं 
दीता। सताहकार-समिति का सेयरमंन जिसायीद होता है । 

फर्तव्य तथा फार्य--ग्रामों के विकास झौर भलाई के कार्य का उत्तर- 
दायित्व पचायतों को सौंपा गया है। ग्रामीण सड़कों तथा सातियों का 
निर्माण प्रौर उनकी मुर्म्मत, कुझ्ों का निर्माण, सफाई का प्रवन्ध, तालाबों 
झोर बावड़ियों का निर्माण श्र मुरम्मत, पीने के पानी का प्रबन्ध तथा 
जनहित-सम्बन्धी दूसरे कार्य पंचायतों को सौपे गए हैं । सरकार ने पंचायतों 
को सा्ंजनिक भूमि हस्तांतरित कर दी है। इसी प्रकार गांव में ऐसे जंगल, 
जो सुरक्षित नहीं हैं, पंचायतों के अधिकार में दे दिये गए हैं । 

पंचायत यूनियन कौसिल को सड़कों के निर्माण और मुरम्मत, 
श्रौपधालयों की स्थापना भौर देसरेस, मातृ भौर शिश्ु-कल्याण-केन्द्रों की 
स्थापना, प्रारम्भिक पाठझ्ालायों, कृषि-विकास, कुटी र-उद्योग-बन्बों तथा 
पद्ु-चिकित्सा-सम्बन्धी कार्य सौंपे गये हैं । सिंचाई-सम्बन्धी लघु योजनाग्रों 
का निर्माण श्रौर उचित नियन्त्रण भी पंचायत यूनियन कौंसिल का उत्तर- 
दायित्व है। सामुदायिक कार्यो को क्रियान्वित करने का कार्य भी इसी 
कौंसिल की जिम्मेदारी है । 

जिला-विकास-कौं सिल, प्रान्तीय शासन को ग्राम-पंचायतों के कार्य 
श्रौर कत्तेव्य तथा पंचायत यूनियन कौंसिल शोर नगरपालिका से सम्बन्ध 
रखनेवाले विकास तथा भाथिक मामलों पर परामर्श देती हैं । इसी प्रकार 
कृपि, उद्योग, श्रम-सहकारिता, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्थानीय शासन- 
प्रवन्ध से सम्बन्धित विपयों पर सरकार को उचित परामर्श और सुकाव 
प्रस्तुत करती है। हाट, बाजारों शर सड़कों का वर्गीकरण का काम भी 
करती हैं । 

श्राथिक साधन--राज्य सरकार पंचायत यूनियन कौंसिल मालगुजारी 
में से एक रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाव से वापिक श्रनुदान देती है! इसके 
अतिरिक्त स्थानीय शिक्षा, सहायता तथा लोकल रेट पर उसकी वसूली 
पर अनुपातिक सहायता शासन द्वारा इन पंचायतों को मिलती है। भाम- 
पंचायतों को भवन, भूमि तथा पेज्ञा-कर लगाने के श्रधिकार हैं । इसके: 


विभिन्न राज्यों में पंचायतें 5६: 


प्रतिरिकत ग्राम-पंचायतों को उनके द्वारा लगाये गए गृहन्ब रे के, ६ एर ए४ 
रुपया प्रति व्यवित के हिसाव से भ्रनुपातिक सहायता देसे दी भी इश्टर दा 
है। 

प्रन्य विशेषताएं--मद्रास सरकार ने पंचायतों के लिए गद्गार शासाए- 
विकास-सेवा की स्थापना स्थायी रूप से की है। पंचायत गृनियर के हि 
क्षेत्रीय विकास-प्रधिकारी कमिएनर के रुप में काम बरता है | 

मध्य प्रदेश 

ग्रामीण जन-संख्या रग्ह्क्त (हा, ः 

पंचायतों की संख्या (३४२ 

ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत, जिनमें 

पंचायतें स्थापित हो चुकी है ६६ एहि 

ग्रामों की संख्या, जिनमें पंचायतें 

बन चुकी हैं ६५६८६ 

ग्रामों की जन-संस्या का प्राततशत, जहा 

पंचायतें स्थापित हो चृकी है ६ए एतिएत्त 

प्रति पंचायत भ्रौसत जन-संरपा (६३ 

वर्तमान मष्य प्रदेश में पांच प्रवार दे परायत-गाशनाटणएहएग' 
धन्तगंत पंचायतें काम कर रहो है । पांच दिशिन्द केक. शि : 
वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थापना वी गई है. एस प्रदार -- 
१. भूपाल क्षेत्र--एसमे भूपाल रहेद पायद रपिनिए्य ६९६६ दे रत 7 

पंचायतें दाम बार रऐो है । 

महावतेशल क्षेप्र--ए राव राग्हमंठ 


् ५ 
क रे लकटजन कण 5> 
नियम ६ €र२ 50 भार जे 


लॉ 





रे 5 < 
६. ऋाएस:२त८ ् पल 
३६ राध्यवारत छट्--एरा ए्ः श्ल््‌ 

स्ि दा पर "दक कक पर इदुनच कक बल मं: 

फऊऋे शपाद पचछायत दाम दर रा: 7 
श, पिनप्य च्त सेद---प्म हे द की शर्त पाप समेत पादरी एवाएग 

जि एणए ५ नस घ्त प्र--रशत धष्िेश र कि न 
पः बताओ पे जिको >> कद पड ह.पु 

प्रधिनियम ये धर एसाशडे राम हर | 
९६, कण चर ३ हलक आस 8 आन + अल न पक 2 पक >न अक दल ७, 5 मरचलक ४ 
«. राराज उपझ-छरप--एत छाप - 2 

रे न गि कु 45 न डक 

४ छाउशरद एचाशतले रा एल $ "का ग 

४ ज्यतद पदादत रगूारपह द रु ६! 
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मध्य प्रदेश की फुद भूतपूर्त रियासतों तथा इस्दौर में १६२०५ में 
पंचायतें गम कर रही है 

भतपूर्य मध्य भारत-झश यो पंचायतों के एक्‍ीनरण का विधान रखा 
गया है। इसके झनुसार ग्राम-पंचायत, केस्ट्-पंचायत गौर मप्डल-पंचायता 
की स्थापना की सर्द है । 

पग्राम-पंचायत की जन-संर्या लगभग १००० होती है झौर इसका 
सेत्र पटवार हलका के धरम के बराबर होता है। टाप्ट्रोय प्रसार सेवा-क्षेत्र 
के लिए एक केन्द्र पंचायत की स्थापना होती है। झौर सम्पूर्ण गिला में 
मण्डल-पंचायत की स्थापना की गई 

मध्य प्रदेश पंचायत विल १६६०,जिसई पन्तर्गत उपरोबत पांच प्रकार 
के भ्रधिनियमों के एकीकरण के द्वारा, राज्य-भर में एक प्रकार का अ्रधि- 
नियम लाग करना है, मध्यप्रदेश यी विधान-सभा से पास हो चुका है । 
इसके अनुसार ग्राम, विकास-सण्ड श्रोर जिला के स्तर पर ग्राम-पंचायते, 

नपद और जशिला-पंचायत की स्थापना की जायगी। इन पंचायतों के 

स्थापित हो जाने पर मध्य प्रदेश में तस्तरीय ढांचे पर प्राधारित पंचायती 
राज स्थापित हो जायगा । इन पंचायतों के अधिकार शौर कर्तव्य वे ही 
हैं, जो दूसरे राज्यों में इन संस्थाग्रों को दिये गए हैं । 


मेसूर का 
ग्रामीण जन-संख्या १४६,४५ (लाखों में) 
पंचायतों की संख्या ७४४४ 
ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत, जिनके लिए 
पंचायतें स्थापित ही चुकी हैं १०० प्रतिशत 


गांव की संख्या, जहां पंचायतें बन चुकी हैं २५८८० 
गांव की संख्या का प्रतिशत, जिनमें 


पंचायतें काम कर रही है १०० प्रतिशत 
प्रति पंचायत श्रौसत जन-संख्या २००२ 
ताल्‍लुका बोर्डों की संख्या १८६ 
जिला-विकास-समिति की संख्या श्६ 


संगठन--मैसूर प्राम-पंचायत-प्रधिनियम श्रौर लोकल बोर्ड श्रधि* 


| 
अरब 


विभिन्न राज्यों में पंचायत्तें * 


नियम १६५६ के प्रनुसार तिखण्डे ढांचे के ऊपर ग्राधारिस परयायग राज 
की स्थापना की व्यवस्था की गई है । इसके श्रनुसार ग्रामीण-रयर पर 
आम-पंचायत, ताल्‍लुका-स्तर पर ताल्लुका बोर्ड श्रोर जिला ये, रागर प£ 
विकास-सलाहकार-समिति की स्थापना की गई है । इराके पहादि हर 
ग्राम-पंचायतें थीं, लेकिन विभिन्‍न क्षेत्र में पांच प्रवार के पायद-ू!ज 
अधिनियम लागू थे । वे इस प्रकार थे -- 
१. पुराने मैसूर-क्षेत्र के लिए ग्राम-पंचायत श्रौर हिरिटरवट वाई एंकर 
१९५२ 
२. मद्रास वार्नाठक क्षेत्र के लिए ग्राम-पंचायत एचट ६६५० 
, बम्बई वर्नाटक क्षेत्र के लिए हैदराबाद ग्राम-पंचायत शर्धिन्श्ग 
१९५६ श्रौर 
४, दूर क्षेत्र के लिए कुर्ग पंचायत-राज-धधिनियम १६६४ 
विन्‍्त नये झ्धिनियम के द्वारा उपरोदत पायों शधितति 


१4 


रा 


फरण करके राज्य-भर में समाच स्तर पर तिप्तण्श टाचे वे खत्तरुप सर 
वी स्थापना की गई है । 
पग्राम-पंचायत भौर ताल्लका-बोई के चुनाव प्रत्यत पर: दे गन्रार 


फराये जाते है । जिला-विकास-सलाहब 52 हे 5 75 
गेट थे ज़ौर पॉपिक 
ध्‌ 


ई के; द्वारा झौर प्रत्यक्ष हंग से वाराया जाता है । दोए शोर पएन्‍डल 
दोनों में शित्रयों, परिगणित जादियों कोर पएृरिणद 


क्‍िल जाने दी व्यदस्प गन छानीय छिल्वन-राशारों दे सारण गाहरट 7 
२ जान ८ अकबर ॥ जशाद।त्र <६.६६६१०९,९५५ | 5 न्‍क 


दोर ब्रौर जिला-सलाएकार-त्मिति वे दराइत्य हारे है । मी टए मे 
धपिकार प्राप्त नहीं है। विद्ी ग्रामन्शानान्छ्षेट दे भीरट राधा हटा हे 
प्यस्का मत देने पे: धंशिवारी होते है। शाशन्ग» जोर हा एलतिंद 
माग्यदा प्राप्त है। ग्रामन्धशा दे रापरय पचइते हे दर घ्ाय््प रे 
हे ५ ड्‌ लत हट जिओ 
४ से दे उपर दियार बरहे। प्ाशनपरदाशत रह | है 
भुनाय गए।त रवाय-प्रणाएी ये शानगार बराशा शाह हे: 
पर हु 
तास्डया बोर योर जिफा बशिए विनिमय पिया सता 
रसा सबती है । डिहा-दिगाश-गताएलासख्शाशप 5 शा ४5 : “ 
का है ।दिसनऐ भिारी 76: कोई हे हद हार गे का दा 
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होता है। जिन क्षेत्रों में विकारा-राण्ट स्थापित नहीं हुए हैं, वहां ताल्लुका 
वोर्ड का कार्यकारी भ्रधिकारी तहसीलदार होता है । राज्य सरकार को 
ग्रधिकार है कि यह जिला कौंसिल में प्रन्य सरकारी श्रधिका रो को नामां- 
कित करके भेजे । 

फार्य तथा फत्तंव्य--ग्राम-पंचायतों के मुस्य रूप से निम्नलिखित 
कर्तव्य हैं--- 

ग्रामीण जनपथों का निर्माण और उनकी मुरम्मत, नालियों, छुझ्रों, 

तालाबों का निर्माण तथा सुधार तथा उनकी मुरम्मत, सफाई का 

प्रबन्ध, पशु-सुधार, कुटीर-उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देना, सहंका- 

रिता श्रान्दो लन को प्रोत्साहन तथा क़ृषपि-सुधार भौर प्रन्य विकास- 

सम्बन्धी कार्यों को पुरा करना, जिनका सम्बन्ध ग्रामीण स्तर पर 

हो। 

ताल्लुका-बोर्डो को सड़कों के निर्माण शौर रक्षा का उत्तरदायित्व, 
सिंचाई की लघु योजनाम्रों का निर्माण, क्ृपि-सुघार, सहकारिता को 
प्रोत्साहन तथा ऐसे श्रन्य विकास-कार्य, जिनका सम्बन्ध ताल्लुका से हो, 
इनको सौंपे गए हैं। ताल्लुका बोर्ड पंचायत के कार्यों का निरीक्षण भी 
करता है । जिला-विकास-कौंसिल ताल्लुका बोर्डों के बजट की स्वीकृति 
भी प्रदान करती है तथा उनके कार्यो का निरीक्षण और विभिन्‍न 
ताल्लुका-बोर्डों में पारस्परिक संयोग पैदा करती हैं। ताह्लुका-बोर्डो 
का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह प्रारम्भिक तथा उच्च माध्यमिक 
शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाप्रों की स्थापना श्रौर उनके संचालन के व्यय में 
उचित हिस्सा प्रदान करें । 

श्राथिक साधन--हर पंचायत में एक निधि होती है, जिसे ग्राम- 
पंचायत फंण्ड के नाम से पुकारते हैं। इसमें शासन से प्राप्त श्रनुदान, पंचायत 
द्वारा लगाये गए करों की राशि, ताल्‍लुका बोर्डो द्वारा दिये गए भाग की 
घन-राशि तथा पंचायत द्वारा स्वयं प्राप्त की गई धन-राशि सम्मिलित होती 
है । पंचायत को श्रधिकार है कि वह पेशा, व्यापार, शौर मकान पर कर 
लगाये । इसी प्रकार गलियों, बाजारों, श्रौर त्योहारों के ऊपर भी पंचायतें 
श्रपनी स्वेच्छा से कर लगा सकती हैं। भूराजस्व का ३० प्रतिशत इन 


विभिन्न राज्यों में पंचायतें ह्द्ुप्र 


पंचायतों को वैधनिक रूप से दिया जाता है । 

ताल्लुका-बोर्डो की श्राय उनके हारा लगाये गए उपबार शुहय डटा 
यरों से प्राप्त श्रामदनी और शासन द्वारा दिये गए पश्रनुदान सते हरदा 
है । ताल्‍लुका-बोडों को यह भी ग्रधिकार है कि वह पछुग्रो वे दियय एर 
तथा झचल सम्पत्ति पर कार जगाये । इसके श्रतिरिवत्त घासन छोीय द सटे 
जो १२ नये पैसे प्रति रुपया के हिसाव से मालगरुजारी पर लगाया शा ,, 
से प्राप्त थ्राय इन दोर्डो को देता है । मालजगुजारी का २० प्रदिश «। 
एन ताल्‍लुका-बोर्डो को दिया जाता है 


राजस्थान 

प्रामीण जन-सर्या ६2005 228 
पंचायतों की संस्या ७,३९९ 

ग्रामीण जनता का झनुपात, जो प्तायत- 

सेच में सम्मिजित ऐो चुका है ६४०. एन क 
ग्रामों की संस्या, जो पंचायत-सेम मे झा 

शव है ६४ ४४४६ 
पंचायत-क्षेत्र में झानेदाले कुल ग्रामो के 

सब्या का प्रतिगत 5७० छा: 5 
पंचायत की भौनत जन-संरपा अर 
पंचायतन्सभितियों दी संरया प्ह््य 
जिजा-प रिपदों दा रे 


१६६ पंचायत-राज 


पंचायत के सरपंच पशपने क्षेत्र की समित्ति के परदेन सदस्य होते हैं। उसी 
प्रकार समितियों के प्रधान जिला-परियदों के पदेन सदस्य होते हैं । विधान- 
सभाग्मों के सदस्य समितियों के सदस्य होते हैं । परन्तु उन्हें मत देने का 
प्रधिकार नहीं होता । जिला-परिपद्‌ में स्यानीय विधान-सभाई, संसद- 
सदस्य पूर्ण रादस्य होते हूँ । पंचायत-समिति में दो महिलाम्रों, एक परि- 
गणित जाति तथा एक प्रादिम जाति के सदस्य को सम्मिलित किये जाने 
का भी विधान है । यदि इस प्रकार के सदस्य निर्वाचित न हुए हों तो 
शासन-प्रवन्ध में दक्षता-प्राप्त दो व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों से एक- 
एक सदस्य लेने की व्यवस्था है । इसी प्रकार जिला-परिपद्‌ में भी महि- 
लाग्रों, परिगणित तथा श्रादिम जातियों, सहकारी समितियों तथा शासन- 
प्रन्‍न्ध से सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियों के भी सम्मिलित किये जाने का 
विधान है। जिला के सहकारी बैंक का भश्रध्यक्ष जिला-परिपद्‌ का पदेन 
सदस्य होता है । ग्राम-पंचायतों के चुनाव गुप्त प्रणाली के प्रनुसार कराये 
जाते हैं । 

ग्राम-पंचायत अपने प्रतिदिन के कार्य-संचालन के लिए एक सेक्रेटरी 
को नियुक्ति करती है । पंचायत-समिति का कार्यवाह भ्रधिकारी विकास- 
खण्ड-प्रधिकारी होता है । जिला-परिपद्‌ के लिए भी सेक्रेटरी नियुक्त किये 
जाते हैं। जिले का विकास-श्रधिकारी परिपद्‌ का पदेन सदस्य होता है। 
विकास-विभाग के जिला-स्तर के अ्रधिकारी परिपद्‌ की बैठकों में भाग ले 
सकते हैं, लेकिन उन्हें मत देने का प्रधिकार नहीं होता । समिति और 
परिपद्‌ का काम सुचाछ रूप से चलाने के लिए उप-समितियों की व्यवस्था 
की जाती है । 

फाय तथा कत्तंव्य--ग्राम-पंचायत क़ृपि-उत्पादन, पशु-सुधार, जन- 
स्वास्थ्य, तथा सफाई का प्रबन्ध, मातृ तथा शिशु-कल्याण ग्रामीण मार्गों का 
निर्माण तथा संरक्षण, बाजार,गोदाम,पुलों,ना लियों का प्रवन्ध, शिक्षा-प्रसार 
तथा गांव में चौकी श्रौर पहरे का प्रबन्ध आदि कत्तंव्य सौंपे गये हैं। इसके 
भ्रतिरिकत सहकारी समितियों की स्थापना, श्रमदान, भूमि-सुधा र-कार्यो 


में सहायता आदि का कार्य भी पंचायतों का उत्तरदायित्व ठहराया 
गया है । 


विभिन्न राज्यों की पदाय्ते 


पंचायत-समिति सभी प्रकार के कार्यो के पूरा कराने, ॒ापि-गत्द दि 


की 


लघु उद्योग-धन्धे तथा प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार के उरग्दारितद ४३ 


सम्भालती है । जिला-परिषद्‌ पंचायत-समितियों के कार्यो वी देगा शा 

सकती है प्रोर उनके बजट के निरीक्षण का श्रधिकार भी द॒द पर 

सौपा गया है। इसी प्रकार विभिन्‍न समितियों के निर्माण-गग्सन्‍ टी 
एवता स्थापित करने में ग्रौर पचायत तथा पचायत-समितिसय के 


विपयों पर शासन को परामर्श देने का वाम भी एस जिताने वा 


सौंपा गया है। विभिन्‍न विकास-कार्यो को पूरा बरसे या बतग शागनः 
पर होता है । 

ध्राथिक सापन--पंचायतों को परिवहुन्त बसा हाइस दृदग व 
फोस धादि के लगाने के श्रधिकार दिये गए है । एसवे शिरिहिद रा 
उन्हें विभिन्‍न कार्यो के लिए श्रनुदान भी मिलता है । स्थाय-पयए य व5। 
प्राप्त जूमनि की रकम के बराबर उन्‍हें सरकार हे शदुदयान ६ 
एसवेः भतिरिषत ग्राम-पंचायतों को सादंडनिदा उपर्योधिः 
एक विशेष प्रकार का धार लगाने वा झधिवार प्राए्ह हे | दशाणा-र 
तियों को वापिक श्रनदान, मालग॒जारी वा कृए इदिशएत तथा गाए 


बार द्वारा लगाये गए बारों तथा पीस मे से दा रिसग! शाण ता: 


जो काय राज्य सरकार हारा पदायत-समितिकों द शीश छए गे हर 
सम्बन्धित शासवीय सहायता भी एन रशिलिएो बनी ४ रत: 
जि ला-परिषद को राज्य रारवारस्स रु 
यबुछ्ु घन मिलता है । जिन रर्किः देते लेटर उअलंकाल55 पाईट डी 
उस्ें भ्राजरद थी उसूली दा दापित्द भी गाए जात 

पएदायत-समितियों दो श राजरय था रा प्र्शिर गए 


धाय में दद्धि रोदी है। ग़ाम-प्रारत चोर गाशना 





5. 


हा 
2( 
कर । 
५5५ 
१4 
॥। 
शु 
कु 
जा 
५ 


पंदायत-स मितियों कौर जिएा-ँरिशिए पहगा 
पास किए जात है । 
प्रशिषरण -- देह 356 2 से: प काए कक काला 2 रे 


दिवारी को एप 8 22058 6 4 शक कप: म 


| ६.5. - कप पा! 5 कमरा पक 37 5 
| शा तिपस्रो कहते पट उप हिट जन 3 


१६५८ पंगायत्त-राज 


शोर शासकीय सस्याए करती है और पंसायत-ममिति तथा जिला-परि- 
पद्‌ के सदस्यों को विकास, कृषि, पदु-यालस, सहकारिता श्रादि विषयों 
पर उचित रप से प्रशिक्षण दिया जाता है । 
हिमानल प्रदेश 

हिमाचल प्रदेश का निर्माण १६४६ में दमा । पंजाब पंचायत-राज 
प्रधिनियम के अन्तर्गत दस प्रदेश में पचायतें स्थापित की गई थीं, जिनके 
बहुत सीमित प्रधिकार थे। १६५३ में हिमाचल प्रदेश पंचायत-राज अधि- 
नियम के अन्तर्गत निर्यालित पंचायतों की स्थापना की गई। हिमाचल 
प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद्‌ (टेरीटार्यिल काऊंसिल) काम कर रहो है। 
ब्लाक-स्तर पर इन क्षेत्रों में सण्ड-विकास-समितियों को विकास-सम्बन्धी 
कार्यों में उचित संयोग तथा परामर्श देने का प्रधिकार दिया गया है। 
हिमाचल प्रदेश में तहसील-स्तर पर तहसील-पचायतें भी काम कर रही 
हैं। कंद्र-प्रशासित क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना तथा उचित संशोधनों के 
साथ खण्ड और जिला के स्तर पर भी पंचायतों के संगठन का उदृश्य 
वहां को स्थानीय परिस्थितियों तथा क्षेत्रीय परिपदों को ध्यान में रखते 
हुए स्वीकृत कर लिया गया है । 


ग्रामीण जन-संख्या १४०० (लाख में) 
ग्राम-पंचायतों की संख्या ध्र८ 

गांव की जन-संख्या, जिनमें पंचायतें वन 

चुकी हैं ११,३५३ 

गांव का प्रतिशत, जिनके लिए पंचायतें 

बन चुकी हैं १०० प्रतिशत 
ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत, जिनके 

लिए पंचायतें स्थापित की जा चुकी हैं १०० प्रतिशत 

प्रति पचायत श्ौसत जन-संख्या २,१२४ 


हिमाचल प्रदेश पंचायत-राज श्रधिनियम १६४२ के भ्रन्त्गंत प्रत्येक 
पटवार क्षेत्र के लिए ग्राम-पंचायतों की स्थापना की गईं है । भ्रत्येक ग्राम- 
पंचायत में मतदाताश्रों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली पर आ्राधारित ७ से 
१५ सदस्यों का निर्वाचन हाथ उठाकर कराया जाता है। ग्राम-पंचायत के 


विभिन्न राज्यों में पंचायतें 370 


कार्यकाल की ब्रवधि ३ साल होती है। स्त्रियों श्रौर परिगणित जाटिय!। 
लिए स्थान सुरक्षित किये गए हैं। ग्राम-सभा को ग्राम-पंचादग द्वारा 
बनाये गए बजठ को पास करने श्रौर उसके कार्यो पर दिचार मरने रहा 
उसे स्वीकृत वारने का पूरा श्रधिकार प्राप्त है । 

एस समय प्रदेश में ५१८ पंचायतें काम कर रीही। झा चार: 
'बिया गया है कि वतंमान पचायतों के क्षेत्र का पुथगेठन विया «॥7 । 
(सके परिणाम-स्वरूप पचायतों की रारया लगभग ए०० वी जार । 

हिमाचल प्रदेश पंचायत-राज प्रधिनियम के झच्दगेत पदाय-] 
व्यापक घधिकार दिये गए है । सावंजमिक मार्गों, बल्लो, पुर) व दिए 
शोर उनका संरक्षण, प्राइमरी स्कूलों की गृरग्गत, गातू ८४ निए- 


'वाल्याण, कृषि-विकास, सहकारिता तथा कुटीर उशयोगन्धस्ण देय एवम: 
हन, पंचायती वनों की स्थापना-सम्बन्धी महत्वपूर्ण उत्तेर्टारथपए देन ता ८ 
गे सौवा गया है । देहाती घेधो मे नौतोए थे: लिए शाइस्यव गुदार 7० 
रमारती व धस्य प्रयार की दवश्यो में जनहा गे दिचरुण दा भी शा - 
कार पंचायतों की दिया गया 
तहसील-स्तर पर तरसीन-पचायतों की रशापदा दे) गे 
१० से ४० तथा सदरय होते है । एत्पेव पच्यायत, गए दे रगड़ इशएा. 
नोटीफाईट एरिया कमेटी से एव-एक प्रतिनिधि निर्दा शिद ; हु 
'पच्चायत में शाते ६। एरादे 
पोधार तवा शासन द्वारा मरे 


प्रर्प, परोट ः छा ॥| पुरत्वालयों #% पं एज | गटर पर इक रन 
शत 





६६४६ मे छेषीय पर्चिर दी स्शाशगा ० | 
पोग दर जिडड। दी कद पड: शहर तर पा के ए ० न अमर 
दरापित्यों दो २४ च्िह- जहा 8 0 हक गए 
पर कक पद हा अप बाओ की का 
प्राददा संराइदा प्रा मे गे रमा छे एाएशणा ने 2 अर प्‌ 7 


१७० पंमायत-राज 


सावंजनिक सडकों, पुलों, श्रोर भवनों का सिर्माण करना है । इसके प्रति- 
रिक्त स्वास्थ्य, पशु-पालनस-सम्बन्धी कार्य भी इसको सौपे गय है । 

सम १६४३ में ही हिमाचल प्रदेश पंचायत-राज श्रधिनियम के 
प्रधीन तृस्तरोय पंचायत-राण की स्थापना हुई थी, जो क्षेत्रीय परिषद्‌ 
अधिनियम बनने से टूट गई। घब पुनः तस्तरीय ढांचे के प्नुसार पंचायत- 
राज स्थावित करने की योजना बनाई गई है। 


रथ ५्‌ हे 
सामुदायिक विकास और पंचायण्ते 


महात्मा गांधी का राम-राज्य से मतजब था भतकाल दा दए रा 
ऐरी समय जब देश घन-धान्य से परिपूर्ण था। किसीयो गरस-रका हू! 
आभाव न था। व्यक्ति परिवार, परिवार ग्राम, ग्राम गण्श्ल तशा+ः 
+ बे सेवा भ्पने जीवन का ध्येय समझता था। जब एमारे हर ररू< 
पे थ्रौर ग्रामीण भ्रतिथियों व श्ागंतुको को पानी के स्थान पर टुए शिल्प 


का 


घे। 
परन्तु दासता के कई सो वर्षों मे हमारा पतन हुआ। रे एडर 
प्र।विक, सामाजिक तथा सांस्कृति ॒ः 
ध्रौर हमने--- 
१. जीने का भपिकार, 
ध्राजीविका के लिए कार्य करने दे; शपिदार, 
धजित सम्पत्ति नोगने के झधिवार तशा. 
४. स्वशासन के झपिकार 


शत. >>) 


क नए 4वदका रो धारदी हनेहिखेदे दिए) । 80 इफे ३ कटा 7५ 
स्क्तन्ध एए घौर हगनगे दट रावरप छिय्या मि रृश एश ४ ० 
धोषित देश के समद दनायेगे ।.र इन को सह ना हु 
हा रण यो प्रार्ग दिया। एफ शक कफ आह पट डक उप 
स्पोविवर पार गंदा है रेल 5 कारक दी के मत अपर -ल 5 जार 
पे छोयणेध १२६ हे हछा। इपहत एड है > कहर 08 "हाल 
धान नगयोे री घोर न! री 20500 0 कट 5 अक ईयन हा 
घुएपाप छेद बगाओे दए | दस्त इामम्ण्त माथे 
पैसे ये। सारण एए-४०, शियाई, रब सभ्य शायरा- ५ 

दे 
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विकास, प्रौढ़ शिक्षा, सहकारिता तथा झुटी र-उद्योगों से भी था। प्रोर यह 
सब काम हो सकता था उस ८५ प्रतिशत जनता के जागझूक सहयोग से, 
जो ग्रामों में बसती है। ग्राम एक बड़ी प्राचीन इकाई है। जबतक ग्रामीण 
जीवन अपने सब अंगों में पुष्ट न होता तबतक “अधिक अन्न उपजाओो 
श्रान्योलन' सफल होना सम्भव नहीं । सरकारी कर्मचारी भ्रभी तक शन्ति- 
व्यवस्था रखने तथा कर-संग्रह को ही अपना काम समझते ये । प्रावश्यकता 
थी कि उनको विकास के नये काम के लिए तैयार क्रिया जाय। झतः प्रसार- 
कार्य की नई पद्धति का निर्माण किया गया और २ श्रवतूबर १६५२ को 
राष्ट्रविता के जन्म-दिवस पर प्रशासन के इस नये ढांचे का प्रारंभ हुआ । 
इस कार्य के दो पहलू थे-- एक तो यह कि प्रयोगशाला का ज्ञान सेत तथा 
ग्रामीण तक पहुंचाण जाय श्रौर दूसरा यह कि सरकारी कर्मचारी तथा 
जनता के बीच स्लाई को पाटा जाकर उन्हें एक दूसरे का साथी बनाया जाय 
श्रौर वे एक परिवार की तरह कार्य करने को श्रागे बढ़े । देश में कुछेक 
'विकास-खण्ड खुले। कर्मचारियों के नये निकट सम्पर्क ने जादू का कामकिया। 
प्राशातीत उत्साह से जनता का सहयोग भ्राप्त हुआ्ना । काम सीमित होने के 
कारण प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षण का काम केन्द्र कर सकता था । परन्नु ज्यों- 
ज्यों काम विस्तृत हुआ त्यों-त्यों समस्या मांग करने लगी कि प्रशिक्षण तथा 
'पर्यवेक्षण निकट से हो । कलेक्टर, सब डिविज़ननल अफसर, जिला-स्तर के 
विभागीय कर्मचारी इसकी लपेट में भ्राये । गांवों-गावों में काम होने लगे । 
विविध प्रकार के विकासात्मक काम थे। इन कामों को यदि सरकारी 
एजेन्सी द्वारा करना होता तो इतने कर्मचारियों की जरूरत होती कि 
उनका वेतन-भार ही भ्रसह्य हो जाता । उघर लाल फीताशाही का प्रभाव 
अधिक नियम बनाने लगा। लोगों का उत्साह मद पड़ने लगा। तो विकास- 
खण्ड के स्तर पर जन-सहयोग-प्राप्ति हेतु खण्ड-विकास-समितियों का 
निर्माण हुश्मा । जनता का उत्साह पुनः लौटने लगा। छोटे-छोटे काम 
पंचायतों तथा अन्य लोकतन्‍्न्री संस्थाश्रों से करवाये जाने लगे। काम में 
अपनेपन की भावना कायम रखने के लिए जनता द्वारा प्रंशदान की व्य- 
अस्था भी रखी गई। श्रम की महान परन्तु सुप्त शवित को जगाने के लिए 
अंशदान श्रमदान के रूप में भी लिया जाने लगा। कार्य का महत्व बढ़ा । 
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देश का हर व्यक्ति तथा हर दल इसकी उपयोगिता स्वीकार करने लगा ! 
प्रोर इसी श्रनुभव ने केन्द्र में सामुदायिक विकास-मन्त्रालय वी श्रावस्यकता 
पुभाई। इस मन्त्रालय के मन्‍्त्री हुए श्री सुरेन्द्रकुमार दे, जो दर्पों से 
भ्रपने तन, मन, घन द्वारा सामुदायिक विकास-कार्य में जुटे थे । सामूदाधितः 
विकास ने शर्न:-दाव: विकास की नई पद्धति का निर्माण किया । इसमे 
सम्देह नहीं कि कल्याणकारी राज्य होने के नाते सब जनता के बहत भय 
वे; लिए शासन रुपया जुटाता है। परन्तु इसमें दो बातों की धोर विशेष 
ध्यान दिया जाता है-. 

१. जनता की ध्रावश्यवताग्रों तथा उनके निर्णयों के झनुसार योजना 
बने, भ्रोर 

२. योजना को पूरा करने में जनता का इतना हाप रहे कि वह रहे 
भपनी योजना समझे । 

एन दो उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयत्न मे कुदरती तौर पर कार्यश्रम व 
दनवा भ्रौर उसका चलना जनता की इच्छानुसार होता है गौर कर्ता 
वर्ग उसको जनता के श्रादेशानुसार चलाता है । 

एन घ्पेयों की प्राप्ति के लिए निर्देशन के लिए तो जनता वा हर: 
निधि संसद विद्यमान हैँ । परन्तु क्षेत्र में गट काम तो प्ासिर 
समुणय द्वारा सम्पन्त होते हैं । तो प्रशन धा कि जहा दाम एरा ह 


द्हां ः हे नौनीत पप्इ्-दिवाह-साल 
पहा पर वबया किया जाय। पहले तो मनोनीत सप्इ-दिदवान-रालार 


+ 


( 


ट्ि 


समितियां बनाई गई । एसी काल में देश में शाम-रंदायहों वा सर-निर्गाए 
नो ऐ रए था तो एक तरफ तो सामुदादिवा घिशास-श्रन मे जनता था 
भनाय-सम्पत्न तएयोग वी प्राप्ति वे दारते शाशदाद बा हाणशशान इराए 
गया, झिसपे धपीन हर शाम-दिवात्नाय में जरता हो ३० शरतिशर तर 
प्रधदान देगा पश्ता । पर ग्रंशदाद एमदान में भी दिए: शा गहताः 
पएरजु प्रश्न घा वि साम हिंद राप से एशए शशयान हो जुएाए इत हे 
के धन्य न के अण+5+ 
भदष्दपा पंदायहों दो दियासन्याद रग्णइद बरन कुणा शश 
हे; लिए प्ररृदत विदा शया । . 
शस पदड़ि से योडइदा जगया थी शोज गा हरे कोर एर इनसे हए ४ 
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इसके पदचात्‌ यह समस्या सामने श्राई कि विकास-राण्ट-प्रशासन की 
इकाई जबतक नहीं बनेगी तवतक सामूहिक विकास का कार्य सब विभागों 
द्वारा सांभेत्तीर पर नहीं चल पायेगा। जिला-स्तर पर कलेय्टर को विकास- 
कार्यकर्ताश्रों का नेता वनाया गया श्र इसी तरह साण्ड-विकासाधिकारी 
को विकास-प्रण्ड के स्तर पर | परन्तु यह बात कागण पर हो रही। हर 
विभाग ने श्रपना सीधा सम्बन्ध झपने मातहतों से जोड़ा और सम्पर्क व्य- 
वस्था श्रर्थात ट्रान्समिशन ल,ईन लम्बी बनती चली गई। झौर वह रही 
भी एकांगी। हर विभाग मे कर्मचारी में, विकास-सण्ड-घ्तर पर प्रशासन 
तथा विकास के एक सजीव घरीर बनाने की जो भावना ग्रानी थी वह 
नहीं श्रा पाई। उधर सण्ड-विकास-सलाहकार-समितियां भी यह गनुभव 
करने लगीं कि प्राखिर उनकी सलाह का क्या लाभ जब कई बार उसका 
उल्लंघन भी कर दिया जाता है। वे चाहती थीं कि उनके श्रधिकार भी किसी 
कानून के श्रधीन पक्के कर दिये जायं । ये सब समस्याएं श्रीयलवन्तराय 
मेहता की प्रध्ययन-मण्डली के सम्मुख झाई और उनके सम्बन्ध में 
पूर्ण विचार तथा ऊहापोह के पश्चात्‌ उन्होंने लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण 
का क्रम बनाया। इस क्रम का संक्षिप्त वर्णन चौथे श्रध्याय में किया जा 
चुका है। यह क्रम सामुदायिक विकास तथा देश के इतिहास में एक कऋान्ति- 
कारी कदम है। इससे जनता की प्रेरणा तथा शक्ति-सम्पन्न खण्ड-विकास 
तथा जिला-परिपदों का निर्माण तथा समस्त कर्मचारी समुदाय का उनके 
अनुशासन में श्राचरण स्वयमेव उन घ्येयों को प्राप्त करवा देगा, जिनका 
कि वर्णन ऊपर किया जा चुका है। शनेः-श्नेः कर्म चारी-समुदाय का भार 
जो बढ़ रहा था, वह पचायती स्वावलम्बन की भावनाश्रों द्वारा निग्नह में 
श्रा जायगा शरीर जो नौकरशाही को डर तथा सन्देह के वातावरण में काम 
करवाने की पद्धति थी, वह अपने-भ्राप विश्वास तथा आत्मानुशासन के 
भावों से श्रोतप्रोत होकर लोकशाही के आादक्शों को सार्थक करेगी । 

इस तरह ग्राम-पंचायत से लेकर संसद तक एक पूर्ण सम्बद्ध घिलसिले 
का निर्माण हो गया है। शासन की चाबियां झव दिल्‍ली में न रहकर ग्राम- 
पंचायतों तक पहुंच गई हैं। १४ झ्गस्त, १९४७ को जिस स्वतन्त्रता ने 
दिल्‍ली में कदम रखा था, तह स्वतन्त्रता श्रव॒ चलकर गांव-गांव में पहुंच ' 
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रही है। नौकरशाही लोकशाही में बदल रही है। मानव-मानव इस प्रेरणा- 
'प्रद तथा जीवनदायक धारणा की प्राप्ति से श्रल्हादित हो रहा है । लोक- 
तन्त्र श्रव श्रपने चरम लक्ष्य को मानो प्राप्त हश्ना-सा देख रहा है 

प्राम्य प्रशासन, तथा सामाजिक जीवन के प्रशासन के सिवा शोर भी 
'पहलू है, यथा श्राथिक, सांस्कृतिक श्रादि । इसलिए पंचायती राज वी 
'पद्धति को पूर्णतया साथंक होने के लिए एक पुष्ट सहकारी सगठन तपा 
सहायक संस्थाग्रों यथा वाल, युवक तथा महिला-मण्डलों की धरावश्यवत्ता है । 

इन संस्थाओं का भी निर्माण हो रहा है श्रोर इन सबके सगठन तपा 


सत्य को स्वीकार करना भी धथ्रावश्यक है कि वस्तुत: सामुदायिवः दिवास 
की पद्धति ने ही पंचायत-राज की इस नई परम्परा का रहरयोद्घाटन दिया 
। वरना यह बात इतिहास-सिद्ध है कि कूटनीतिन्न विष्णुगृप्त ब्ाएव्८ 
को भी यह बाहना पड़ा था कि ग्राम-पंचायतों का ग्रामन्गाम 
राष्ट्र की पृष्टता में बाधक है | प्राज सामुदायिक विकासन्म 
रणा से राष्ट्रपिता की वह घोषणा सार्घक हो रही है कि-- 
'रबतर्त्र भारत में व्यवित ग्राम के; लिए, ग्राम डिला दे लिए शोर 
जिला लिए श्पने प्राण तक भी न्योहा मे को हँघार रहेगा! 


न“! 


परन्तु हमें यह प्यान रखता पड़ेगा दि; ऊँसे वे दल जन-सरणा दिन; 
रण को शवित या मानदण्ट नहीं हो सवाही, डैशा दि हमे इतना ह 


प्रमाण मिला ६, उसी प्रवार रारणाशों वी वे दल रारघागाह ने हम एच- 


के 





पती राज दी रापलता नहीं ध्पंव सबते । बी हुई रण्या 
पके घह भी प्रकार झपना काम वे जानती ही, दच्दान ई रास एर ह«ऋ- 
हे ड-5 ४३ ने हक 
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सगारणा पे दोगों परायो पर प्वािशिए बार गरय हैं । एह़ हस्ण का 7 
छा दंदार दिए जाप है, शोर हारी हुरणा जग शाशा न्ाडााए 
84 दिशाय ह्रोशम 


६१७६ पंचायत-राज 
दलवबन्दी के लिए कोई स्थान नहों होगा। झाधिर हर राजनैतिक दल 
साधारण जनता का कल्याण तो चाहता ही है। बतंमान लोकतन्त्र की 
पद्धति में सर्बदलीय सरकार साधारणतया स्थापित नहीं होती । परन्तु 
इस पद्धति में तो जिसानपरिषद में सब दलों के व्यक्षिययों को कल्याणकारी 
कार्य करने का मौका प्राप्त होगा । 

इस तरह सामुदायिक विकास ने क्रमश: विकसित होते-होते आज हमें 
ऐसे स्थल पर पहुंचा दिया है, जहां पहुंचकर हम पंचायती राज, सबका 
भला तथा स्वावलम्बन श्रादि के ध्येयों की उपलब्धि को प्रत्यक्ष देख रहे 
हैं । गांव भ्रव श्रपने गौरव को पहचान रहे हैं। देश के विक्रास-मार्ग में 
दलवन्दी की भावना का नाश हो रहा है। सब दल एक होकर विकास 
के कार्य में जुट रहे हैं। जाति-पांति तथा ऊंच-नीच के विचार से 
समाज मुक्त हो रहा है | गांवों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
जीवन में सौरभ तथा सुरम्यता श्रा रही है। गांवों में वह सब सुलभताएं 
प्राप्त कराई जा रही हैं कि ग्रामीण जनता का श्रय नगरों के लिए ग्राक- 
पंण कम हो रहा है। कुटी र-उद्योग ग्रामों में श्रा रहे हैं । यातायात सुधर 
रहे हैं । स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधाएं गांवों में श्रा रही हैं श्रौर भारत की 
भावी श्राशा इसीमें है कि ग्राम्य क्षेत्र में यातायात, स्वास्थ्य, कुटीर' 
उद्योग, लघु उद्योग, मनोरंजन, विकसित कृषि, फलोत्पादन की सुविधाएं 
पहुंचे । ग्राम पर्याप्त मात्रा में स्वावलम्बी हों। जनता का ग्राम्य क्षेत्र से' 
नगरों को निष्क्मण बन्द हो । इन्हीं कार्यो से ८५५ प्रतिशत जनता का 
निर्वाह तथा उनकी वास्तविक भश्राय बढ़ेगी श्रौर भारत का वास्तविक 
कल्याण होगा । इसकी सफलता का श्रेय समुदायिक मन्ब्रालय को ही 
प्राप्त होगा, जिसके तत्त्वावधान में जनता के सामूहिक विकास का क्रम 
पंचायतों द्वारा संचालित होकर जनता का श्रपना काम बन रहा है और 
एक स्वसंचालित तथा स्वावलम्बी समाज का निर्माण हो रहा है । 


3 ७ ४ 
न्याय-पंचायतें 


श्रग्नेजी काल में जब पंचायतों का पुनस्त्थान हुमा तो प्रधिकतर उसे 
कुछ मुवाहमों के निर्णय करने का भ्रधिकार दिया जाता घा। मद्रास दो 
ऐड़ न्याय तथा प्रवन्ध-सम्बन्धी पंचायते एव ही होती पी, झँगा कि 
पंजाब राज्य में श्रमी तक है। परन्तु स्वतन्तता के पश्चात्‌ शर्दस्म्भत 
विचारधारा यही है कि न्याय-पंचायतें प्रबन्ध-सग्बन्धी पचायतों से ए-द 
होनी चाहिए । पंचायती न्याय के ध्येय तथा पति पर सैद्धान्तिदा डिदार 


५ न्‍ 


भूमिया में किया जा चुका है । भ्रधिकतर लोग यह्‌ मानते है वि पदाणती 


न्याय की वास्तविक सफलता ध्रापसी समभौते मे है. दरोवि इससे शगरो 
में कमी होती है । एस दिशा में पंचायतों का वगम ब्त्तुतः हरारतीए है 
परच्तु एवं संस्था तथा पद्धति के रुप में राजीनामा दाह्गोग पुमाहइके 
प्रदेश में ही एश्मा है, जहां न्याय-पंचायत से पृणध शागजययरतत्र आग 
भोहा-समिति का निर्माण बारती है । हर राहीदागानों या रपये गाए 


वेते पहले ग्राम-पंचायत ४ पास प्रार्थ दा-पद देखा एशह है शशतान एक 


एप समसीता-समिति निशुदत बारटी ए. जो दोनो शशों शे शर्शारा 
पराने वा पयत्न करती सं । राजीदाश तोने णा ने परे दा हर शार 
पाइरूपादर प्रमाण देदा पश्ठा है । राशन गा न हक 
ियनपदायत मे जा राव हुए ए ।॥ एन ऋूश ४ शणा ला 


रत अपन, सर आओ फिसत सा: 20 स्किन अं जप व 25 पे 
स्शनो कर । ९४१३४ र एशा *। #. ९१३ 5 $ . 
झ 
कार ४१३४४ | +०२६९५+४-+७ ई-+- लक बे 
डे ; उप मा मे यो 5 आर लग श्र ४ 
कक. कै जे 
है ४७) कत _२+ (७४++क+ - $ “९ २ जान बन 5 ० हि) 
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७८ पंचायत-राज 


२. न्याय-पंचायत श्रपमान-सम्बन्धी मामले, 

३. कुछेक वे मामले, जिनमें न्यायालय की प्रनुमति से राजीनामा 
हो सकता हो, 

४, सीमित सीमा तक शान्ति हेतु जमानत लेना, 

५६ सीमित मूल्य तक चोरी व घोसाधट़ी के मामले, 

६. टीका, प्निवार्य शिक्षा, पशु-प्तिक्रमण, जुप्रा तथा नशातन्दी 
प्रधिनियमों के अधीन भ्रवराघ । 

७. गुजारा-प्राप्ति के प्रार्थनापन्न, दण्ड की सीमा साधारणतया सौ 
रुपये जुमनि तक रसी गई है। न्‍्याय-पंचायतें कारावास का दण्ड 
नहीं दे सकतीं। कुछ प्रद्देशों में पंचायतों को श्रेणियों में बांटा 
गया है भ्रोर उत्तम श्रेणी में रसी गई पंचायतों के मामलों को 
सुनने तथा दण्ड-सम्बन्धी श्रधिकार बढ़ा दिये जाते हैं। जुमनिा- 
प्राप्ति आदि कार्यों में मजिस्ट्रेट सहायता देते हैं । 

दीवानी 
, दीवानी मामलों में श्रधिकार सौ रुपये के मामले मूल्य से लेकर 
पांच सो रु० मूल्य के मामले तक साधारण वादों में श्रधिकार दिये रह । 
डिगरी होने पर न्याय-पंचायत स्वयं डिग्री पूति का समय देती है। यदि 
न हो तो फिर न्यायालय को निर्णय भेज दिया जाता है, जो उसका अपने 
निर्णय की तरह पालन करवाता है। 
माल-सम्वन्धी 
कुछेक राज्यों ने तो माल-सम्बन्धी श्रधिकार साधारण कोटि के 
दे रखे हैं। कुछेक ऐसे प्रधिकार देने के विरुद्ध हैं। परन्तु इन्तकाल, वापसी 
केठजा तथा साधारण लगान-प्राध्ति के मामलों में न्‍्याय-प्ंचायतों को 
अ्रधिकार रहने ही चाहिए । 

साधारणतया इन्ही श्राधारों पर हर राज्य में न्‍्याय-पंचायतों का संग- 

ठन हो रहा है । 

पिछली दो योजनाओं में न्‍्याय-पंचायतों के कार्य में पर्याप्त प्रगति 

हुई है। श्रव न्याय-पंचायतों की उपादेयता में कोई दो मत नहीं हैं । 

यह एक बड़ा ही उत्साहवर्धक लक्षण है कि भारत का वकील समु- 


न्याय-पंचायतें शछ९्‌ 


दाय भी इनके पक्ष में है। हाल ही में न्‍्याय-पंचायतों के कार्य की समीक्षा 
के लिए विधि-आ्रायोग ने एक श्रध्ययन-मण्डली नियुक्त की है,जिसकी रिपोर्ट 
शीघ्र प्रकाशित होने की सम्भावना है। उसके सम्मुख श्रस्तुत हमने 
गवाहों ने भी इस बात की पुष्टि की हैं। 

न्याय-पंचायतों के सम्बन्ध में जो प्रयोग विभिन्न राज्यों में सो 
है, उनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है : 

विभिन्‍न राज्यों में न्‍्याय-पंचायतें 
श्रसम 

पंचों व सर॒पंचों के गण : न्याय-पंचायत का सदस्य ४ वष वा दा 
गांव-राभा दाग रहनेवाला ही होता है। अदालत का चेयरमेन भदालते * डे 
यायंवाही लिखने मे भी समर्थ होता है । 

धदालत (न्याय-पंचायत) का निर्माण पंचायती झदालत वी स्पएा- 
बना पांच भौर ज्यादा ग्राम-सभाम्ों के लिए दी जाती है। अर्णव राह: 
सभा पंचायती शभ्रदालत के लिए दो सदस्य इुनती हैं, डिनम क्त ण्ल्ि 


स्यायादीश पांच व्यक्तियों को चुन लेता है, जिसमें दोई ही धत:ल्तडाएट 
व ग्रांचलिक पंचायत का सदस्य प्रधान शोर उप-प्रधान द। हाहा। रह 
स्यतति विधान-सभाई, संसद-सदरय शौर दकील सी नहें। होठ! हालत 


०. ४५ 5 


के सदस्म धपमे में से किसी व्यक्ति वो, छो वि वारेडाज हार के रन 5 


पल अल 5 मप सास चित का दाग 
ऐं, पेयरमेन एन लेते है । प्रामन्‍्पंधायत मे ह्रशद वो ४३ इत्तत 
पु ह ड८ 2 3 पतली अत 5 के इिलिमत दे । 
प्ाधारा ६5७ न बष्प्ति झछामियो के गोई रहाणे न ग्गाः कक, 


समनोदा ४ आजा पता छलका हे पता -ासापइत श इूभ» न 
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श्ष० पंचायत-राज 


३५२, ३४६, के बारे में यदि अपराध-प्स्त सम्पत्ति ५० ० 
तक हो । ४२६ (घाटा और नुकसान, यदि अपराघग्रस्त सामग्री 
५० ० तक हो) ४४७, ४४८, ४६९१, ३०४, ५०६ (पहला 
भाग) तथा ५१० । 
२. पशुआ्रों का अत्याचार से बचाव श्रधिनियम, १८८०, घारा ४, 
५, ५ प्र, ६, ६ गे, भौर ७। 
३. पशु-प्रतिक्रणण-प्रधिनियम, १८७१ के भ्रधीन अनुभाग २० से 
रु तक | 
४, टीका लगाने भ्रधिनियम, १८८० के ग्रन्तगंत धारा ६ और १८। 
५, उत्तर भारतीय घाट प्रधिनियम १८४७८ की २६ भर २८ की 
घाराएं। 
६, जनता नश्ा-श्रधिनियम, १८६७ की घारा ३, ४ शौर ७। 
७, श्रसम विद्यार्थी तथा नवयुवक धूम्रपान अभ्रधिनियम, १६९२३ के 
अ्रन्तगंत सब श्रपराघ । 
इसके भ्रतिरिंकत सरकार की इच्छानुसार भ्रन्य अपराध की जांच भी 
न्‍्याय-पंचायत को दी जा सकती है । 
न्‍्याय-पंचायत ऐसे किसी भी श्रपराधी के मुकहमे की जांच नहीं 
करेगी, जोकि पहले भारतीय दण्ड संहिता के १७वें अध्याय के भ्रधीन 
जेल में रह चुका हो शोर जैसा कि विहार श्रधिनियम में है, भारतीय 
दण्ड संहिता के श्रनुभाग १०६ भर ११० के भ्रधीन जिसका कि चाल- 
चलन श्रच्छा न हो | यह पंचायत शराब पीने के आदी अपराधी के मुक- 
दमे की भी जांच नहीं कर सकती | इसे कद को सजा देने के अधिकार 
भी नहीं है, परन्तु यह २५२० तक जुर्माना कर सकती है। यदि कोई अप- 
राधी १६ वर्ष से कम शभ्रायु का हो तो पंचायत चेतावनी देकर धारा १०४ 
के भ्रन्तगंत छोड़ सकती है । घारा १०५ शौर १०६ के भझधीन पंचायत 
जुर्माने में से श्रावेदक की इस दशा में सहायता कर सकती है, जबकि मुक- 
हमा क्रूठा निकले | पंचायत को धारा १०६ के अधीन जुर्माना करने का 
भी अ्रधिकार है। 
बिहार श्रधिनियम की धारा ६५ (ख) (ग) और (घ) के झनुसार 


स्थाय-पंचायतें (१८१ 


मे की न्याय-पचायतें भी २५० रु० मूल्य तक के दीवानी मुकहमे की 
जाप करती हैं । इसके भ्रतिरिबत यह पंचायत भूठे मुकदमे किये जाने 
हारा नुवासान पहुंचने तथा भ्रचल सम्पत्ति के बारे में किये गए प्रभियोगों 
$ भतिरिवत सट्टे भ्रादि से प्राप्त की जानेवाली रकम के बारे में दि 
गए गुवाहभों की भी सुनवाई करती है। घारा ११ के श्रधीन सरकार एसे 
किसी प्रन्य मब. दमे की सुनवाई के लिए भी वाह सवती है। यह पथायत 
सहकारी हिसाव-किताब की बाकी पर किये गए श्रभियोगों वी जांच भी 

करेंगी जबतक कि यह बाकी दोनों पक्षों झौर कार्यकर्तायों द्वारा न 
निवाली गई हो । 

गह भ्रदालत ऐसे किसी मामले को, जो कि स्पायाजय में विदाराधीन 
एं, था पहले उसके द्वारा निर्णीत हो, की सुनवाई नही बार सदेगी । 
प्पके श्रतिरिवत और भी बहुत-से प्रधिकार एन पंचायतों को दिए गए है । 

धानध्र * 

निर्माण : स्याय-पंचायतों की स्थापना कुछ श्ञामों के समूह दे लिए 
ऐती है। प्रत्येक ग्राम-पंचायत का प्रधान न्‍्याय-पंचायत वा ५ 
ऐेता है (एन सदस्यों हारा एरिजन तथा धादिम छोर रियो मे 
सेदरय राष्योजित बरने वी व्यवस्पा है । न्‍्याय-पद्दायत वी सइर्य परे 
भषान धोर उप-प्रधान को शुदते है । इत्येक ग्याय-पंचायत दा मायर 
भीता-समिति को भी रघावित किया गया है. । स्याय -पएचायह दि गी 


गेग बे जांद नी करती उदतवा हिए हमशोता-शति 
की 


गे | तीन राइस्य होते है । दएश रंशाशात गाए 
एप-एपाग एसबा प्रशान ऐोहा है । 

फोजहारी शमियोग : स्पाय-पंथारयत सिम्दालिगित शशियोगों थी 
जय परलो है 

१. धारशीद एपए रिट हू छाए ६६०, २०७०७ स्यथ( २६४ 
&२३६ ३३, 5५ 02 75082 5 दर एड डे ५ 
३ हए३ 7 सपतया | पलक सम इमेज, पोडपरन जी 
डर शा हे & ३ हा ह्ड हि | 

द् 4२% लकी फेर आर अत पदक 2 ला $!६ श्र रा न्ले 
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गंत उप-घारा ६, ११ भोर १३। है 

इसके भ्रतिरिक्त न्‍्याय-पंचायत भारतीय दण्ड संहिता तथा विशेष 
श्रौर स्थानीय कानून के श्रन्तगत निर्दिष्ट किये हुए ऐसे वाद की जचि 
कर सकती है, जिसमें जुर्माना तथा छः महीने से ज्यादा कद न दी जा 
सकती हो। भारतीय दण्ड संहिता की घारा ५१० के झ्रघीन यह १० ३९ 
जुर्माना कर सकती है झौर दूसरे प्रभियोगों में १५ र० तक, परल्तु कैद 
की सजा नहीं दे सकती । 

कई बार, जहां कि पंचायत इस विचार की हो कि जुर्माना प्राप्त 
नहीं किया जा सकता, तो यह मामले को प्रयम श्रेणी मणिस्ट्रेंट को भेज 
देती है, जो कि मुजरिम को एक सप्ताह तक कारावास में रख सकता है। 

न्‍्याय-पंचायत किसी ऐसे प्रभियोग की जांच नहीं करती, जिसमें 
कि मुजरिम पहले जेल काट चुका हो झौर न्‍्याय-पंचायत को भी जुर्माना 
श्रदा कर चेठा हो । हु 

न्‍्याय-पंचायत को जुमनिे में से भ्रावेदक की सहायता तथा भूठे दायर 
किये गए वादों में मुजरिम की सहायता श्रावेदक पर हर्जाना डालकर करने 
का भी श्रधिकार है । ४ 

न्याय-पंचायत किसी ऐसे भ्रभियोग की सुनवाई नहीं करती, जो कि 
न्यायालय के विचाराधीन हो या उसके द्वारा निर्णीत हो 

दीवानी तथा मालगुजारी वाद १०० रु० तक की मालीयत के न्याय- 
पंचायत द्वारा सुने जाते हैं, जैसा कि बिहार अधिनियम की धारा ६५ की 
उपधारा (बी०) प्रौर (डी०) में प्रावधान है। परन्तु पक्षों की स्वीक्ृति- 
नुसार २०० रु० तक के वादों की सुनवाई भी की जाती है। यह पंचायत 
किसी ऐसे वाद में, जो कि न्यायालय में विचाराधीन हो या उसके ढ्वारा 
निर्णीत हो, हस्तक्षेप नहीं करेगी । 

उड़ीसा है 

धारा ५८ के अनुसार पंच लोग शिक्षित होते हैं भौर प्रधान कार्यवाही 
लिखने में भी समर्थ होता है । 

जिला के प्रत्येक सरकल के लिए न्याय-पंचायत का निर्माण किया 
गया है। प्रत्येक ग्राम-सभा तीन ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करती है, णे 


न्याय-पंचायतें श्ष्दे 


कि वयस्क हों तथा उचित योग्यता रखते हों। यह व्यक्ति तत्पश्चात्‌ न्‍्याय- 
पंचायत का रूप घारण करते हैं श्ौर अपने में से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो 
कि कार्यवाही प्रादि लिखने योग्य हो, प्रधान चुन लेते है । 

सालिसी प्रधिनियम १६४० के श्रन्तर्गत न्‍्याय-पंचायत समभोता 
चारा रावती है, यदि दोनों पक्ष रजामन्द हों । 

स्याय-पंचायत निम्नलिखित प्रभियोगों की जांच बरती है--- 
१. भारतीय दण्ड संहिता की घारा १६०, १७३, (७ 

२८९, २६०, २६८, ३२६, ६४१, ६५२ तथा ३८७६, २६६, 
४२५ (यदि भ्रपराध-पग्रस्त सम्पत्ति ५० रु तवा हो) झोर धारा 
५०४, ५०६ व ५१० । 
पशु-धतिक्रमण-प्रधिनियम १८७१ की घारा रहें, ४६ प्रोर 
२७ । 
पोलिस एक्ट १५६१ की पारा ३४। 


ह पंचायत मजिस्ट्रेट हारा हवाले किये गए निम्नलिसित धमियोर 
यो सुनवाई भी करती है--- 


भारतीय दण्ड संहिता की घारा २८३, ४०३ (यदि दाद ग्रस्त गाम्यन्ति 
या भत्य ५० रत तक हो ) आए८ (जहां पशु वी दी 

४३०, ५०६, ४४७ घोर ४४८। 
ग्याय-पंदायत बौद बी सजा नही दे रावली ! “दा एलस दिए 


दाह दी सुनदाए ही नही दर रावदी, जिसमे मदर 


न्ष्फ, 


6 का 


. 
प्लनक 
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६६ में २०० रु० तक, श्रसल सम्पत्ति के किराये की प्राप्ति २५ र० तक। 
इसके ग्रतिरिक्त पंचायत को श्र भी कई श्धिकार दिये गए हैं । 

यदि दोनों पद्ठध रजामर्द हों तो वाद एक पंचायत से दूसरी पंचायत 
में भी तब्दील किया जा सकता है। पंचायत किसी भी ऐसे वाद में हस्त- 
क्षेप नहीं करेगी, जो कि न्‍्पायालय के विचाराधोन हो झ्यवा उसके द्वारा 
जिसका निर्णय हो चुका हो । 

उत्तर प्रदेश 

गुण--पंच ग्रावश्यकतानुसार पहु-लिसे होते हैं। यह शर्तें उठाई भी 
जा सकती है, यदि पढ़े-लिपे व्यक्ति प्राप्य न हों । सरपंच झोर सहायक पंच 
कार्यवाही लिखने में भी समर्थ होते हैं । 

निर्माण--जिला को सरकलों में विभक्त करके प्रत्येक सरकल के 
लिए एक न्याय-पंचायत का निर्माण किया गया है। पंचों का चुनाव गांव- 
पंचायत के सदस्यों में से निर्धारित प्रधिकारी द्वारा किया जाता है। वैसे 
तो शिक्षित व्यक्ति ही रखने की व्यवस्था है, परन्तु ऐसे व्यक्तियों की भनु- 
पस्थिति में दूसरे व्यक्ति भी नियुक्त कर लिये जाते हैं। यह लोग अपने 
में से सरपंच तथा सहायक सरपंच को चुन लेते हैं। यह व्यक्ति कार्यवाही 
लिखने की भी योग्यता रखते हैं । 

न्याय-पंचायतों को दीवानी, फौजदारी तथा माल-सम्बन्धी अभियोगों 
के निर्णय करने के श्रधिकार भी हैं । न्याय-पंचायतें १०० रु० तवा जुर्माता 
कर सकती हैं। दीवानी वादों में भी श्रधिकार-सीमा ५०० रु० तक की 
है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४०, १६०, १७२, १७४, १७६, 
२६९, २७७, र८३, २८५, २८६, २६९०, २९४, ३२३, ३३४, ३४१, 
३५२, ३५७, ३५८, ३७४, ३७६, ४०३, ४११ (५० रु० तक के मूल्य ), 
४२६, ४२८, ४३०, ४३१, ४४७, ४४८, ५०४, ५०६, ५०६ श्ौर ५१० 
के भ्रन्तग्गंत किये गए श्रपराधों तथा उनके लिए किये गए प्रयत्न भौर 
प्रोत्साहन से सम्बन्धित अ्रभियोगों में निर्णय देने का श्रधिकार है। इसके 
अतिरिक्त पशु-प्रतिक्रणण-भ्रधिनियम १८७१, जिला बोडं प्राइमरी शिक्षा 
भ्रधिनियम १६९२६ तथा सार्वजनिक जुआ अधिनियम के श्रन्तगंत श्रभि- 
योगों के सुनने का अधिकार भी इन पंचायतों को प्राप्त हैं। पंचायत-क्षेत्र 


न्याय-पंचायतें श्प्५ 


में शान्ति बनाये रखने के लिए १५ दिन की जमानत झौर मुचलका लेने 
वा भ्रधिकार भी इन पंचायतों को प्राप्त है। 
केरल 

कोई भी व्यक्ति न्याय-पंचायत का सदस्य बन सफपता है, बयोंकि 
शिक्षित भ्रादि होने का प्रावधान नहीं रखा गया है । 

निर्माण-नम्याय-पंचायतों का क्षेत्र एक गांव यागांवों के समूह के 
लिए होता है। घासन को ग्रधिकार है कि वह छः पंचों तथा श्रध्यक्ष को 
गनोनीत करे। राज्य-सरकार पचायतों के परामश से एन पचो को मनो- 
नीत फरती हैं। 

प्रधिदार--भारतीय दण्ड संहिता की घारा १६०, १७२, (६८८४, 


जे का  अ कर 


३६३६, ३५२, ३५८, ५०४ शौर ५१० के प्रन्तगंत किये गए झपराधों तथा 
उनसे सम्बन्धित प्रयत्न श्रौर प्रोत्साहन से सग्बन्ध रखनेवाले झभियोगो के 
रग्बन्ध में निर्णय देने का ध्रधिकार प्राप्त है । 

स्याय-पंचायत को १०० र० तक जुर्माना बारने वा घणिवार है। 
जुर्माना म श्रदा बारने वी दशा में एव महीने वी सादी कद वी सद्ा दी 
जा राबती है । 

ग्याय-पंयायत किसी ऐसे ध्नियोग वी झांच नहीं दर हवकी. जो दि 
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क्लर्क की सहायता भी दी जाती है। 

प्रधिकार--समझीता कराने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है 
न्याय-पंचायत को भारतीय दण्ड संहिता की धारा २२०, २७७, २८३, 
३२३, ३५२, ३६८०, २७६ (२० रु० तक मलकीयत की चोरी), ४२६ 
(जब हामि का मूल्य २० रु० तक हो), ४४७, ४४८, ४६१, ५०४, ५०६ 
तथा ५१० के श्रन्तर्गत भ्रभियोगों के निर्णय का झधिकार प्राप्त है। इसके 
श्रतिरिक्त पथुओ्रों-सम्बन्धी ग्रधिनियम, बम्बई जिला वैव्सीनेशन प्रधि- 
नियम, प्रारम्भिक शिक्षा श्रधिनियम झादि के झन्तगंत भी मुकहमे सुनने 
का श्रधिकार प्राप्त है। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे सुनने 
का भ्रधिकार इन पंचायतों को नहों है। न्‍्याय-पंचायतों को २५ रु० तक 
के जुर्माने करने का श्रधिकार प्राप्त है शौर शासन द्वारा यह राशि 
१०० रु० तक बढ़ा दी जा सकती है । 

जम्मू श्रीर काइमीर 

गुग--इस राज्य में न्‍्याय-पंचायत के पचों के लिए कोई विशेष गुण 
निर्धारित नहीं किये गए हैं । 

निर्माण--प्रत्येक प्राम-पंचायत-क्षेत्र के लिए एक पंचायती झदालत' 
की स्थापना की जाती है, जिसमें पांच सदस्य होते हैं। यह सदस्य प्राम- 
पंचायतों द्वारा निर्वाचित होते हैं, इन सदस्यों द्वारा एक चेयरमैन का. 
चुनाव होता है। न्याय-पंचायत को एक कल भी मिलता है। 

अ्रधिकार--न्याय-पंचायत को भारतीय दण्ड-संहिता की धारा २००,- 
२६६, २७७, २८२, २८९५, २६४, ३२३, ३५२, ३५७, ३७६ (जबकि 
चोरी की सम्पत्ति का मूल्य १०० रु० तक हो ), ४२०, (वादग्रस्त राक्षि 
७५४६० तक हो) » ४३०, ४४७, ४४८, ५०४, के अन्तर्गत किये गए अभि- ५ 
योगों के निर्णय का श्रधिका र प्राप्त है। चोरी का अ्रपराध उसी हालत में 
यह पंचायती झ्रदालत घुन सकती है, जबकि अभियुक्त पकड़ लिया गया 
हो या पहचान लिया गया हो । पंचायती श्रदालत को २४५ रु० तक 
जुर्माना करने का भ्रधिकार है। अन्य अधिकारी, जैसे पशु-प्रतिक्रमण- 


श्रधिनियम, जुप्रा-अधिनियम, बाल-धूत्रपान-अधिनियम, आदि के अन्तर्गत” 
दूसरे राज्यों के समान हैं । 


न्याय-पंचायतें १८७ 


यह पंचायत कद की सज़ा नहीं दे सकती। ऐसे अ्भियोगों को 
नवाई, जो कि न्यायालय में विचाराधीन हों या उसके द्वारा निर्णीत हों 
भी नहीं की जाती है। 
दिल्ली 
गुण--सरकल पंचायत का पंच हिन्दी शौर उर्द लिखने तथा पढ़ने 
पोग्य होता है । 
निर्माण--लगभग श्राठ ग्राम-सभाश्रों के लिए एक झदालती (न्याय) 
पंचायत की स्थापना की जाती है । पंचों का चुनाव गप्त निर्वाचन-प्रणाली 
पे. भाघार पर होता है । पंच श्रपने में से सरपंच झौर नायब-सरपच का 
चुनाव वरते है । सरपंच पश्रभियोगों के निर्णय के लिए बैचों का निर्माण 
बरता है। 
भ्याय-पंचायत को १०० र० तक जुर्माना करने का झधिकार है । 
प्याय-पंचायतों को फौजदारी-सम्बन्धी तथा भश्रन्य भ्रधिकार उत्तर प्रदेश की 
'पाय-पंचायतो को दिये गए धधिकारों के समान है । 
पंजाब 


गुण--पचायत के पंच धौर सरपंच गांव-सभा वे सदस्य होते है । यह 
जोग एतनी योग्यता रखते है, जँसी दिए विधान-सनाप्रों को इने जाने के 


८ 


ए निर्धारित ६। 
निर्माण--पंजाद में पृथक ग्याय-पंचायतों बो स्दाएदा दा दिशान 
गत है । ग्राम-पंचायत ही दी र्याय-पंचायत दा सो ऋधिदवार प्राप्त है । 


5 
दिसी श़ाम-पंचायत वो सरवार हारा स्याय-पच्चायत्-सम्डन्धी इद्विदा 
गयोगी दे: निर्षंद वा शधिवार प्रदान वि हाहा है, तो ऐसी शबस्धा 
भे पणायदों वो धिदार है कियेशदलहीपलो दाग] निर्शाचन करे शोर 
 दश्ण में उगे 


एश्दार-- रस दंदायहों दो शापतोए दफ् शंशिता की छापा (६० 
६०४९, १७४, १६७६४, (६छ८, (६&6, (श० (शा न>बन्य ४०० ६२०७६. 
ब5पण्ग्प्ए्, २६०. २९७१, २६४७. 5६६६, ह६४ ६८६ शोर रत 
पएहरंह इशियोगेने सिपंद देंगे बा दाशिलार पापन है: उकायान हा; 
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१०० रु० तक जुर्माना करने का प्रधिकार प्राप्त है । यदि शासन चाहे तो 
इस सीमा को २०० र० तक बढ़ा सकता है । 

पंजाव चैक्सीमेशन एय्ट की घारा १६, पशु-प्रतिकमण अश्रधितियम 
की घारा २४ भ्रौर २६, पंजाब प्राइमरी शिक्षा अधिनियम, १६१६ की 
धारा १३ श्रौर, उत्तर भारतीय नहर अधिनियम १८७३ की घारा ७० 
(४), तोल भौर माप भ्धिनियम की घारा २५ ओर ३४, पंजाब बाल- 
घूत्रपान एक्ट की धारा ३ शौर ४ तथा सावंजनिक जुप्रा श्रधिनियम की 
धारा ३, ४ श्रौर ७ के श्रन्तगंत भी श्रधिकार इन पंचायतों को प्राप्त हैं। 

पष्चमी वंगाल 

गुण--राज्य में पंच बनने के लिए कोई गुण निर्धारित नहीं किये 
गए हैं । 

निर्माण-:प्रत्येक भ्रांचल-पंचायत के लिए एक नन्‍्याय-पंचायत की 
स्थापना की जाती है। प्रत्येक न्याय-पंचायत में पांच ऐसे सदस्य होते हैं, 
जो कि श्रांचल-पंचायत द्वारा ग्राम-सभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं भौर 
निर्धारित अधिकारी द्वारा स्वीकृत होते हैं । इन व्यक्तियों को विचारक 
के नाम से पुकारा जाता है। यदि एक आंचल-पंचायत में पांच ग्राम- 
सभाएं हो तो प्रत्येक में से एक विचारक की नियुक्ति कर ली जाती है, 
परन्तु यदि पांच से श्रधिक ग्राम-सभाएं हों तो उन्हें पांच समूहों में विभक्त 
किया जाता है श्रौर प्रत्येक समूह में से एक विचारक की नियुक्ति कर 
ली जाती है। यदि पांच-पांच से कम सभाएं हो तो प्रत्येक सभा एक 
'विचारक की नियुक्ति करती है श्लोर कमी को निर्दिष्ट ग्राम-सभाओं में से 
'पूरा किया जाता है। विचारक प्रपने प्रधान विचारक की नियुक्ति करते 
हैं । यदि किसी बैठक में प्रधान विचारक अनुपस्थित हो तो विचारक श्रपने 
में से किसीको प्रधान चुन लेते हैं। श्रांचल-पंचायत का सचिव ही न्याय- 
'पंचायत के सचिव का काम भी करता है। 

श्रधिकार--न्याय-पंचायत के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आानेवाले 
अभियोगों की सुनवाई श्रन्य प्रदालत नहीं कर सकती । न्‍्याय-पंचायत को 
५० रु० तक जुर्माना करने का अधिकार प्राप्त है। जुर्माना की राशि में से 
सम्बन्धित व्यक्तियों के नुकसान को भी पूरा किया जा सकता है। न्‍्याय-पंचा- 
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यतों को भारतीय दण्ड संहिता की घारा १६०, २६६, २७७,२८५६, २६०,. 
२६४८, ३२३, ३३५, ३३४, ३४१, ३५२, ३४५८, ४२६, ४४७, ४४८, ५०४४, 
श्रौर ५१० के भ्रन्तर्गत मुकहमों के निर्णय के श्रधिकार प्राप्त हैं। इसके प्रति- 
रिक्त पशु-अतिक्रमण श्रधिनियम, बंगाल फरीज एवट, बंगाल पुलिस एबट 
वे भ्रन्तगंत भी बुछ प्रकार के प्रपराधों की सुनवाई के श्रधिकार प्राप्त है। 
मद्रास 

गुण--गुणों श्रादि की कोई व्यवस्था नहीं है। 

निर्माण--हर गांव के लिए एक पंचायत्त की स्थापना की जाती है, 
जिसकी श्राबादी पांच सौ से कम न हो। पांच से पन्द्रह तक वी सदस्य- 
संरया का निर्धारित ढंग से चुनाव कराया जाता है। 

धपिदगर--वत्याय-पंचायतों को १५ रु० तक के जुर्माने के श्रधिकार 
दिये गए हैं। एक राप्ताह की कैद का श्रादेश भी न्‍्याय-पंचायतें दे सकती 
६ । पंचायतों को भारतीय दण्ड संहिता वो धारा १६०, २८७, २८३, 
२९०, ३२५, ६३४, ३५२, ३५५८, २७६, ५०४, ५१०, वे प्रन्तगत मुकहमे 
सुनने के धशिकार प्राप्त है 

बिहार 

गुण--्याय-पंचायतों वी स्थापदा ३ से छ तकः देः गांद॑ 
_। प्रत्येदा ग्राम-पंचायत का प्रधान स्याय-पंचायत, डिसे शाम-दच 
पहुते (, पेन सदरय ऐोता ह। एन सदस्यों को शा है फ़िदेपसिशियों 
तथा परिनणित जातियों में से ढए रादरयों दो शाम-द्चहरा में रा 


ए्‌ हि 
के छ कक ० ०००० कनक्चक अजाओ पुदज+>क पल भा 
णेजित परे तपा शपने में त्ते एवं प्रधाद 7२ उप-प्रधाद दा इनाइ बन । 
जे ए हल 


कु « 
८ाए--प्पा न कट लक अमल तक जया 
प्रपिगर-पग्याय-पंचायत वो नासटोय दप्घ र 'एरै३ दे। धारा 
बे कं कि पक 
६६७०, २७७, २८३, ६६०, ६२६३, ६६४, ३४०, ६६४४, ४०४ २.३ ६४६६० 
एएर लि नल किल्ने ५ ईि>पॉक- प्रेफे दूत बािनचकज 5 22 5 
ब्दयगद टढटद शत १३ बवण्टद छनक्न दा & ६ | इधर 
( श्दुणड याद शोर थे गाल गा शुह्म (४७४०४ बश हु का शाग- 
ट 
देह फ पऐस रत 8 7 हैक 60 एकोर एाशज है शासक हु कद 
इररे देशों मे समान ६ । 
हर 
ि हु 
एस्द श्शिषरताएं-- ४ हर घर गाशिनिणग मे शाप्शगंन एन शा 
कक ५6 हक. है कण तय. ऋ>+: पंप ऋ  प2 5 के 7फअक 2 अं म्दलनना 
ू। शधष्शा मं) शई है दि ह्ाश-पराणहे एन बाय ने गा 
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सम्बन्ध सावंजनिक हित से हो, सोगों से प्रनियाय रूप से श्रम-कर ले 
सके । 
प्रदेश 

गुण- पंचों तथा सरपंचों के लिए शिक्षा की कोर्द दर्त नहीं रसी 
गई है, परन्तु न्याय-पंचायत के लिए सचिव की व्यवस्था की गई है । 

निर्माण-- विकास-सण्ड-क्षेत्र को कई भागों में विभवत करके न्‍्याय- 
पंचायतों की स्थापना की जाती है। प्रत्येक क्षेत्र में एक से अधिक पंचा- 
यतें होती हैं । जिलाघीश प्रत्येक पचायत में से चुने जाने वाले सदर्स्यो की 
संख्या निर्धारित करता है। न्याय-पंचायत में श्रादिवासी, परिगणित 
जातियों तथा स्त्रियों में से सदस्यों को सहयोजित किये जाने की भी 
व्यवस्था है। पंच अपने में से एक प्रधान शौर एक उप-प्रधान का चुनाव 
'फरते हैं । 

श्रधिकार--न्याय-पंचायतों को भारतीय दण्ड संहिता की घारा १४०, 
१६०, १७२, १७४, १७८, १७६, २६६, २७७, २७६, २०३, २८४५, 
२६९०, २६४, ३२३, ३३१४, ३३८, २४१, ३५४२, २५५, ३५४७, ३५८५, 
३७४, ३७६, ३८०, ३६९१, ४०३, ४११, ४२०, (५० रु० तक), 
४२८, ४२६९६, ४३०, ४४७, ४४८, ४५१, ५०४८, ५४०६, ५०६, श्रौर 
५१० के श्रन्तर्गंत किये गए अपराधों के विपय में निर्णय देने के अ्रधिकार 
प्राप्त है। इसके श्रतिरिक्त पशु-प्रतिक्रमण-प्रधिनियम, वैक्सीनेशन क्‍्धि- 
नियम, वाल-धूम्रपान प्धिनियम के श्रथीन भी पंचायतों को अधिकार 
प्राप्त हैं । न्‍्याय-पचायत १०० रु० तक जुर्माना कर सकती है । 

राज्य में समभीता-बोर्ड की स्थापना भी की गई है। यह बोडं प्रत्येक 
अभियोग में समभौता कराने की कोशिश करता है, ताकि लोग फजूल- 
खर्ची से बच सकें। 

मंसूर 

गुण--न्याय-पंचायत के सदस्य पढ़ने-लिखने में समर्थ हैं । पंचायतके 
लिए एक सचिव की नियुवित भी की गई है | यह सचिव कल का कार्य भी 
करता है । 

निर्माण--मैसूर पंचायत भ्रधिनियम १६५६ के अनुसार यह व्यवस्था 
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की गई है कि प्रत्येक पंचायत-क्षेत्र या पंचायतों के समूह के लिए यह स्था- 
पना वी जाय। पंचायत या पंचायत-समृह के क्षेत्र के ग्राम-पंचायतों के 
सदस्यों हारा उनमें से पांच सदस्यों का चुनाव कराया जाता है । ये पंच 
अपने में से एक चेयरमेन का चुनाव करते हैं, जो कि न्याय-पंचायत वी 
वायंवाही के लिखने-पढ़ने का कार्य करता है । 

प्रधिफार--न्याय-पंचायतों को भारतीय दण्ड सहिता की थारा 
२६६, २७७, २८३, ३२३, २५८, ३७६, ४२६, ४४७, ४४८, ४५६ 
भ्रोर ५०४ के श्रन्तगंत मुकहमों के निर्णय करने देः भ्रधिकार प्राप्त है । 
एसके झतिरिवत, पशु-अ्रतिक्रमण-अ्धिनियम के भ्रन्तर्गत भी एन्‍्हें सामान्‍य 
भधिकार प्राप्त है। इन न्‍्याय-पंचायतों को ५० २० तक के जुर्माने के 
प्रधिवार प्राप्त है । यह पंचायत समभौता कराने का कार्य भी करती है । 

एसवेः साथ-ही-साथ न्‍्याय-पंचायत, यदि सरकार वा हुबम हो, किसी 
धन्य धनियोग की जांच भी करती है । 

राजस्थान 

गुण-न्याय-पं चायत के सदस्य ३० वर्ष की झायु से कम नहीं होते । 

यए ध्यवित हिन्दी को शीघ्रतापूर्दंक पद तथा लिस सकते 
माण--एक से झधिक पंचायतों के समह के लिए न्‍्याय-पद्दायत 

यो रघापना की जाती है। न्‍्याय-प्रचायत वे: क्षेत्र मे राग्मिलित प्रत्पेद 


पायत में एदा पंच बा रनाद एोता है, जो शपने चेपरमंन वा चनाद 


६६०, १७२, ६४४, ६७५, ६६८, ६८७६, (८०, '८८.६०:६, ४४८ 
5९, २६७, २६६, २८६, र७८, 5६८६, इ८३ . ६६६. ब्ू६. स्ृघय८ 
अए6: 56७6  पह तर क पनकर हि र, 5 508 2 20058: ८ 27 
९६८, इ ७४, ६७६, ६८८, ३६६. ४०६, ४६६ (६ शा हदशरत एरन बा 
शत्य २६ ६०८ एप पी), ४४६, ४६४ '(जुइ याइएनन गाम्पगति था गनए 
७0०३७ पर 20 । 0 औै६७ ट: 8५ हर २७:४६ के ६०५ रे र्‌ ४2 
इज € दे का करा ओ पर लइए इ दशा री इििशाक पाए की ए काजल: हे 
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१८६५०, पशु प्रत्याचार निवारण अधिनियम १८६६०, राजस्थान सावे- 
जनिक जुआ प्रधिनियम १६४६, सिगरेट रोकथाम एय्ट १६५४०, झादि 
के भअन्तगंत झानेवाले प्रभियोगों की जांच करने का न्याय-पंचायत को 
भपिकार है। 

न्याय-पंचायत केवल ५० रु० तक जुर्माना कर सकती है । 

जहांतक दीवानी तथा माल के प्रभियोगों का सम्बन्ध है, यह 
पंचायत केवल २४५० रु० की मालियत तक के वाद की सुनवाई कर 
सकती है, परन्तु सरकार की स्वीकृति पर ५०० र० तक के भी । 

पंचायतें समभौता कराने में भी कदम उठा रही है। 

हिमाचल प्रदेश 

गुण--न्याय-पंचायत के पन्द्रह पंचों को चुनते समय, जो कि प्रदेश 
के निवासी ही होते हैं, ग्राम-सभा यह देस लेती है कि इनमें से लगभग 
तीन-चार व्यक्ति पंचायत की कार्यवाही हिन्दी में लिसने योग्य हैं । 

निर्माण व श्रधिफार--हिमाचल प्रदेश पंचायत-राज श्रधिनियम में 
इस बात की व्यवस्था की गई है कि न्‍्याय-पंचायतों के सम्मुख अभियोग 
दायर किये जाने से पहले ग्राम-पंचायत की समभौता-समिति वादी- 
प्रतिवादी में प्रापतती सुलह कराने का प्रयत्न करे श्रौर यदि सुलह न हो सके 
तो श्रभियोग स्थानीय न्याय-पंचायत के सम्मुख दासिल किया जाय । 

प्रत्येक ग्राम-पंचायत एक समिति नियुक्त करती है, जिनमें तीन से 
पांच तक सदस्य होते हैं। इस समिति को समभौता-समिति कहते हैं । 
यदि समभौता-समिति विभिन्‍न पक्षों में समझौता कराने के श्रपने उद्देश्य 
में सफल न हो तो अभियोग न्याय-पंचायत के[सम्मुख दाखिल किये जाते 


हैं १ 

प्रत्येक ग्राम-सभा-क्षेत्र के लिए एक न्याय-पंचायत की स्थापना की 
जाती है। इसमें पन्रह सदस्य होते है, जो श्रपन्ते में से एक सरपंच भोर 
एक या दो नायब सरपंचों का चुनाव करते हैं। इन न्‍्याय-पंचायतों को 
दीवानी, फौजदारी तथा माल-सम्बन्धी तीनों प्रकार के श्रधिकार प्राप्त 
हैं। दीवानी वादों की सीमा १०० रु० तवा है। माल-सम्बन्धी अ्धि- 
कारों के अ्रधीन सीमा-सम्बन्धी वादों का निर्णय करना च्याय-पंचायतः 
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का काम है । फौजदारी के श्रभियोगों का न्याय-पंचायतों को १०० र० 
तक जुर्माना करने का श्रधिकार प्राप्त है। शपने क्षेत्र में शान्ति बनाये 
रसने के लिए पन्द्रह दिन की जमानत व मुचलका लेने का श्रधिकार भी 
इन्हें प्राप्त हैं । 

भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित धाराश्रों के श्रन्तर्गत किये 
गए भ्रपराधों तथा उनसे सम्बन्धित प्रोत्साहन-सम्बन्धी श्रभियोगों में 
निर्णय देने का प्रधिकार प्राप्त है : 

१६०, १७२, १७८, २२८, २६४, २६५, २६६, २६७, २७७, 

२७९, २८५३, २५५, २८६, २८८, २६०, ३२३, ३३४, ३३६, २४१, 

३४५२, १५८, ४०३, ४०६, ४११, ४१७ (१०० रु० तक) ४२६ 

(४० ए० तब), ४२६ (५० रु० तक), ४४७, ४६८, ५०४, ५०६, 

५४८०६ धर ५१० भ्रादि । 

एनके धतिरिक्त पशु-प्रतिक्रमण-ध्धिनियस, सा्वेजनिक जुप्ा झधि- 
नियम, तथा बेवसीनेशन एवंट श्ादि के झधीन भी झधिकार है । 

ग्याय-पंचायतों के क्रम में श्रपील तथा निगरानी का नी प्रावधान 
रट्ता €, जिसका संध्षिप्त विवरण भूमिका में किया जा चुका है। झोर 
धामतौर पर घपील के झधियकार न्याय-पंचायत दे: रामरत दागत्या 7 इर 
देस दे छपदा उपरदाली पंचायत को है झौर निमरादो ए. राधनए 
घदालदों दो । 
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स्पेशल सेक्रेटरी न-म्रध्यक्ष 
२. श्री ए० प्रकाद, 

कमिशनर, पंचायती-राज +-सदस्य 
३े. ह्रीके० प्रार० प्रभु, 

डेपुटी सेफेंटरी -+सींदस्य 


श्री के० श्रार० प्रभु को धन्य कार्यवश्ष यह सदस्यता छोड़नी पड़ी 
श्रौर उनका स्थान श्री एल० एम० नादकरणी, ज्वाइंट सेग्रेटरी ने 
लिया। 

एस मण्डली ने समस्त राज्यों तथा संघ-क्षेत्रों से विवरण मंगवाये, 
प्रन्‍्नावली भेजकर मत प्राप्त किये श्ौर सारे देश का अमण करके राज्यों, 
ग्रधिकारियों, मेताग्रों तथा जनता से सम्पर्क स्थापित करके लोगों के 
विचारों का संकलन किया तथा स्याय-पंचायतों का चलन देखा । इस 
मण्डली की रिपोर्ट अ्रप्रैल १६६२ में प्रकाशित हुई श्रौर जिन निष्कर्ो 
पर यह मण्डली पहुंची, उम्तका सार उन्हींके शब्दों में इस प्रकार है-- 

१. न्‍्याय-पचायतों को भारत के इतिहास में एक महत्व का स्थावे 
प्राप्त है श्रोर अतीत में उनकी सफलता इस बात की शोर संकेत करती 
है कि इनके पुनर्जीवन तथा समयानुसार ठीक सांचे में ढालने से हम सही 
रास्ते में एक ऐसा कदम उठायेंगे, जिससे कि कानून तथा न्याय-प्रदात के 
कार्य में जन-मानस के भाव प्रतिविम्बित होंगे तथा यह पद्धति एक बार 
फिर जन-मूलक हो जायगी । 

२. न्‍्याय-वितरण-कार्य में जन-साधारण के सहयोग का कतिपय 
मुख्य देशों में श्रष्ययन यह स्पष्टतया प्रकट करता है कि युक्त प्रतिबन्धों 
सहित जन-साधारण में से लिये गए न्यायाधीशों की संस्था को सफल 
बनाना कठिन नहीं होगा, यदि इसकी श्रावश्यकता झनुभव की जाय। 

३० संविधान की धारा ४० में वणित लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के 
क्रम फ्रे चलन से गांव के लोगों में साधारण जाग्रति आई है और भब 
यह स्पष्ट है कि उपयुक्त सुझाव के श्रनुसार पंचायती संस्थाएं सफलता- 
पुृवंक चल सकतो हैं। 

४, जहां भी न्याय-पंचायतें हैं, वे जनता की इस वास्तविक आव- 
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इ्यकाता की पूर्ति करती हैं क्रि बह उनके विवादों को कम-से-कम समय 
तथा व्यय में सुचार रूप से सुलका देती हैं। गो न्याय-पंचायतों के 
बरुद्ध की गई कुछ श्रालोचना में सचाई है, परन्तु समुचित उपायों से 
एन प्रालोचनाश्रों द्वारा प्रकट की गई ब्रुटियों को दूर किया जा सकता 
ह। 

५. ग्राम-पंचायतों को, जो प्रवन्ध-सम्बन्धी श्रधिकारों से सम्पन्न है, 
गयाय-सम्बन्धी अधिकार देना न तो श्रावदयक है, त ही वांछित झौर 
न्याय को प्रबन्ध से पृथवा करने का सिद्धान्त ग्राम-स्तर तक भ्रनुकरणीय 
शाना ठीक ही है । 

६. दलबन्दी के दुरे प्रभावों से बचने के लिए न्याय-पचायते ग्रा्मों 
४ समृए के बास्ते बनाई जानी चाहिए । इन समूहों का निर्माण, क्षेत्र, 
रामीपता, जन-तरया, यातायात के साधनों, झ्ादि बातों को ध्यान में 
स्सक्र किया जाना चाहिए । जहां ग्राम इतना बड़ा हो कि एक ही प्रान 
के लिए एक न्‍्पयाय-पंचायत की स्पापना जरूरी समभी जाय तो ग्राम को 
वार्श मे दांटा जा सकता है। 

७. ग्याय-पंचायतों के निर्माण में दिसी प्रकार के मनोदातिकरप 
दे स्वीकार नहीं किया छा तकता। ग्रामीणों दो इस दार्य मे सइतन्कता 


स्ऊतत महा ि प्दा 2 २ >०>प 5० »+ ४३ डर उस! फजलमक न डक 
ग्एगा दारए। प्रत्यक्ष शपवा शप्त्यक्ष चुदाद भ से किसी एद पद्धाठ 


४३८४-४३ ८ शाकता | । शप्रत्यध उदाव हो इस समय रावोत्तर 
५। जोर किया जा राकता है। शप्रत्यक्ष चुदाद हू। एस समय पाकात्तर 
रे सी] अं जक ॥, (4 बा छल तु 2 जबरन मर, ट्रेन शिन्ने किट थक ७ अकटर्ट 
६० शाजुम देशा * और घत्त्यक्ष चुदाद वे विशिनन तत्व] मे से हदा- 

् लग :८) ह# ६ -_र शाम-प चायत स्याय-पचायतठ 2 42 
गण पए। गालम दा (ब हर ग्राम-पचदाफत्त बग्याय-पतायत्तन्सम था लए 


दि राणित संतों होषा । 

६. राई -हग्गति हे ब्याय-एऐचायह मे रादग्णों वे निशासन वो 
शेप देगा इणिह ऐश । 

६७. रथ य-पृराश हु दा एडग एचा एसाएत ये सटनया गए हू" शण्र 
#ऐ दुष्णा एहुए। 

६६ टाश- रा एह ये शाईे ने शण्ाप्त्ता जाई ४ एटा शाइहणद 
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है कि सदस्यों का एक भाग एक बार पद त्याग करे । 

१२. न्याय-कार्य में स्त्रियों का शामिल करना बड़ा ही जरूरी होगा। 
एसलिए यह प्रावधान रहना नाहिए कि कम-से-कम महिलाएं हर न्याय- 
पंचायत में सहयोजित की जाय॑। 

१३. भ्रनुसूचित जातियों में से भी स्याय-पंचायत में सहयोजन उस 
समय तक शझ्रावश्यक होगा जयतक कि उन्हें संविधान के प्रघोन सुविधाएं 
प्राप्त हैं । 

१४, ३० वर्ष की न्यूनतम श्रायु तथा भली प्रकार लिखने-पढ़ने की 
क्षमता न्‍्याय-पंचायत के पंच की योग्यत्ता रहनी चाहिए। सम्पत्ति सम्बन्धी 
योग्यता रखना ठीक नहीं होगा । पिछड़े वर्गों की दश्शा में कुछ ढील दी 
जानी श्रावश्यक रहेगी । 

१४. न्याय-पंचायतों फे सुचारु रूप से संचालन के वास्ते यह जरूरी 
होगा कि पंच भली प्रकार प्रशिक्षित हों । यह प्रशिक्षण-कार्य एक सुबोध 

थ-प्रदर्शिका के हर्द-गिर्द केन्द्रित हो। प्रशिक्षण-शिविर तथा पत्रिकाएं' 
भी सहायक हो सकती हैं। श्रच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए झ्रावश्यक 
होगा कि प्रोग्राम श्रखिल भारतीय हो | 

१६. न्याय-पंचायतों को, जहां मामलों को सुनने के अधिकार हों, 
उनके सुनने का किसी शौर को साथ-ही-साथ अधिकार नहीं होना 
चाहिए । 

१७, नागरिक न्याय में इनके श्रधिकार साधारण लेन-देन के वादों 
तक रहने चाहिए, जिनका विशेष विवरण प्रध्याय € के पैरा २ में है । 

१८. श्रवण हेतु श्राथिक सीमा २५० रु० तक होनी चाहिए, जो पक्षों 
की स्वीकृति से ५०० रु० तक जा सके । यह सत्ता २४० रु० से ५०० ₹० 
तथा ३०० से १००० रु० तक बढ़ाई जा सकती है । 

१६. न्याय-पंचायतों के श्धिकार श्रसी मित परिधि तक पक्षों की स्वी- 
कृति से नहीं बढ़ सकने चाहिए । 

२०, विवाह-सम्बन्धी वादों में न्‍्याय-पंचायतों को भ्रधिकार देने का 
समय ग्रभी आने को है। परन्तु इन्हें भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा ४८८ 
झादि में रिपोर्ट लेने के लिए प्रयोग किया जा सकता है । 


न्याय-पंचायतें (६७ 


२१. फौजदारी में न्‍्याय-पंचायतों को छोटे-छोटे मामलों के प्रधिकार 
दिये जाने चाहिए, जिनका वर्णन श्रध्याय ६, पैरा १३, १४, १५ में किया 
गया है । 

२२. न्याय-पंचायतों को ५० रु० तक जुर्माना बारने का प्रधिकार 
शोना चाहिए, जो १०० रु० तक बढ़ाया जा सके | पर न्तु कारावास-दण्ट 
देने का श्रधिकार इन्हें किसी भी दशा में न होना चाहिए । 

२६, घारा १४४ आदि के श्रधीन पंचायतों को मनाहो की धाझ्या 
जारी मरने श्थवा गाम्ति कायम रखने के लिए जमानत लेने के घधिवार 
नही होने चाहिए । 

४. प्रधिवा श्रधिवार देने के लिए पंचायतों का वर्गीकरण इदित 
नहीं होगा । 

२५. माल के मामलों में स्याय-पचायतों को कोई भी झदिवार ईना 


री 


चित नहीं गोगा । झलवत्ता उन्हें रिपोर्ट जेने वे: लिए प्रयोग पिया जा 
| 


लव 


[६ 

२६. गृबारमों को निर्णय टेतु प्रस्तुत वरने से एवं राजीनागाः वी 
पति यो उपयोगिता से कोई एस्कार नही वार सदाता 

२७. यह बाय स्थायन्पंचाण्द ये: घधीन रहना चाहिए दि व राए- 
नाम ः दि ह हर ३ टी दताय झा मड्ड। | 

६८, जिन गुदाहमों मे राडीराशा दिया जा छोवे रह दे हूँ हर 
घाएिए, डिएए उसदो सुनने वा शधिवार शाप्त है । 

मा अध  07 20085 
से श्कएा जाना ता7ए। 

शक का जि लाए कार ता कट , पाउजन पानी 
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१६८ पंचायत-राज 


३२. न्याय-पंचायत को गयाहों के संक्षिप्त बयान लिराने चाहिए 
भ्ौर फीमसे में कारण दर्ज रहने चाहिए। 

३३. मुलणिम (प्रभियुक्त) की झनुपस्थिति में मुरहुमा नहीं चलना 
चाहिए। यद्दि वह स्वयं उपस्यित न हो तो श्रदालत की मार्फत गिरफ्तार 
फरके श्रभियुक्त को हाजिर करने का प्रवधान रहूना चाहिए। 

३४, न्याय-पचायतों में फीस श्रादि बहुत कम होनी चाहिए । 

३५. वकील को न्याय-पंचायतों में पेश होने की श्रनुमति नहीं होनी 
चाहिए। 

३६. इजराए की दशा में स्याय-पंचायतों को चल-सम्पत्ति की कुर्की 
तथा उसके बेचने के श्रधिकार रहने चाहिए। इन उपायों से वसूली न 
होने पर इजराए कलेयटर को हस्तान्तरित हो जानी चाहिए, जहां रकम 
माल या बाकी को तरह वसूल की जाय। 

३७. न्याय-पंचायतों के रिकार्ड भ्रच्छी तरह रखे जाने चाहिए झौर 
उनका समय-समय पर निरीक्षण होता रहना चाहिए । 

रे८. न्याय-पंचायतों के लेखन-सम्बन्धी कार्य के वास्‍्ते एक सचिव 
रहना चाहिए। कार्य-भार के भ्रनुसार एक-दो भ्रयवा तौन न्याय-पंचायतों 
के लिए एक सचिव रखा जा सकता है। इनको पर्याप्त प्रशिक्षण दिया 
जाना झ्रावश्यक है। यह दशमो कक्षा पास होने चाहिए । 

३६. पंचायतों के सचिवों का एक पृथक केडर हर राज्य में कायम 
किया जा सकता है, जिसको किसी विभागीय केडर के साथ जोड़ा जा 
सकता है, जिसमें इनको तरवकी मिल सके । 

४०. विशेष अ्रधिकारी शभ्रथवा न्‍्यायाधिकारी हाईकोर्ट की सलाह से 
नियुक्त किये जा सक्षत्ते हैं, जो न्‍्याय-पंचायत के कार्य का निरीक्षण तथा 
पर्यवेक्षण करें । 

४१. किसी शभ्रयोग्यता पर श्रथवा राजनैतिक दलों से सम्बन्ध पर 
श्रथवा साम्प्रदायिक दलों में सक्तिय भाग लेने पर पचों के निष्कासन के 
श्रथवा पंचायत के निरसन के श्रधिकार रहने चाहिए, परन्तु इनकी अपील 
का प्रावधान रहना चाहिए । 

४२. न्याय-पंचायत के निर्णयों की भ्रपील की कोई झ्रावश्यकता नहीं ! 


न्याय-पंचायतें १६६ 


४३, न्याय-पंचायतों के निर्णयों से निगरानी (रिंवीजन) सुनने 
दे प्रधिकार न्‍्याय-सम्बन्धी श्रधिकारी के पास रहना चाहिए । इस अ्रधि- 
कारी को हस्तक्षेप के ्रधिकार उसी दशा में हों, जबकि उन्हें निर्णय के 
टीका होने पर दिष्वास न हो | यदि वास्तविक न्याय हो चुका हो, तो उसमें 
परिवतेन नहीं होना चाहिए । 

४४, एक न्याय-पंचायत से दूसरी भ्रथवा न्‍्याय-पंचायत से भ्रदालत 
वो दाद हस्तान्तरित करने प्रावधान रहना चाहिए, परन्तु ऐसे वादों में 
रारपंच को तलब नहीं करना चाहिए । रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए। 

४४५. सीनियर न्याय शभ्रधिकारी द्वारा, दीवानी कारंवाई को, भन्याय 
ऐोने थी दशा में, रह किये जाने के प्रधिकार रहने चाहिए । इस दशा में 
यदि प्रापना भूठी हो तो प्रार्थी पर खर्चा डाला जाना चाहिए । 

४६, भ्रदालतों को पंचायतों से वाद वापस लेने का प्धिकार नहीं 
ऐना घाहिए, परन्तु न्‍्याय-पंचायतों को यह अधिकार रहने चाहिए कि 
दए वाद पझदालत को, बाद की कठिनाई के वारण, हस्तान्तरित कर सकें । 

४७, न्याय-पंचायत की स्टेशनरी भादि की शावश्यकताएं पूर्ण कक 
जानी चाहिए। 

२८, पंचों को कोए देतन नहीं मिलना चाहिए, परन्तु उदकों झसल 
राव मिलना चाहिए, जो उनको दैठक में हाझिर होने पर घाये। 

४६, न्याय-पंचायतों के पंदों दो एक नन्‍्याय-भधिवारोी वी तरह भाव 
हण रक्षण शाप्त होता दाहिए। एन्‍्हें लोबा-पेदक समभा जाना चाहिए। 
एलिस तथा छत्य दिशागों हारा एन्‍्हें पूर्ण सहयोग प्राप्त रहना चाहिए । 

४०. ग्याय-रंयायदों हारा किये गए कार्य दा रंदलन तथा दितरण 


घुत शापध्यदा है । 


६६. स्याय-पंणायतों दो शपते बाय में शोत्माहित बरने वे छिए 
एटा शाहि दा ते जारी बरना लाभप्रद होगा । 
+६. शुगर राण्यो में ग्याय-रंधायतों दो एश नमने पर बालना 
घ- ० बाई रत १ । 
रएए राणाशेएर ८6 शर राप्ट डिद्यार दर परे हैं। इस शण्शारि के 
आय 
णिए-पणारइ-एदिटिशण डा एश शराशिशा भी परनत शिश्ा है! 


अकलस्जी विकेन्द्रीकरण 


१५ भ्रगस्त १६४७ को जब भारत ने प्रभुमत्ता ग्रहण की श्र उसके 
भत्री प्रकार उपभोग हेतु २६ जनवरी १६५० को श्रपना संविधान ग्रहण 
किया तव भी सत्ता की चायी केन्द्र तथा राज्य स्तर के प्रतिनिधियों तक 
ही पहुंची । सत्ता-प्राप्ति तथा लोकतन्प् के फल राज्य-स्तर से नीचे गांवों 
तक न पहुंच सके । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना १६५१ में प्रारम्भ हुई। भौर जैसा कि संवि- 
धान में निर्दिष्ट था कि ग्राम-पंचायतें प्रशासन की इकाई के तौर पर संग- 
ठित होंगी, योजना में विकास-सम्बन्धी कार्यों के लिए पंचायतों को एजे- 
न्सी स्वीकार किया गया शौर सिफारिश की गई कि इन्हें कानून के भ्रधीन 
ऐसे कार्य सौंपे जाय॑ । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इस बात पर जोर 
दिया गया भ्ौर यह भी कहा गया कि ये श्पने बजट बनायें। ग्राम-स्तर 
की योजनाएं बनायें तथा समस्त सरकारी सहायता पंचायतों द्वारा ही 
ग्रामीण जनता तक पहुंचे । सामुदायिक विकास-कार्य क्रम में पंचायतों को 
पूरा-पूरा महत्व दिया श्रौर यह कहना भ्रतिशयोक्ति न होगी कि पंचायतों 
को पुष्ट करने तथा उनका महत्व बढ़ाने का श्रेय सामुदायिक मन्त्रालय 
तथा सामुदायिक विभाग को है | इन दो योजनाओं के काल में पंचायतों 
की संख्या ८९,३७० से बढ़कर १,६४,३५८ हो गई धोर समय-समय पर 
सामुदायिक विकास के कार्य के मूल्यांकन से यह प्रकट होता रहा कि गो 
जनता विकास-कार्य में बड़ा सहयोग देती रही,परन्तु प्रेरणा का सोत जनता 
न बन सकी । यह काय सरकारी कर्मचारियों के पास ही रहा । ध्येय तो यह 
था क यह कार्यक्रम जनता का कार्य क्रम बने भौर जनता से ही श्रेरणा 
प्राप्त करे। 


लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण २०६ 


श्री वलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 
राष्ट्रीय विकास-मण्डल ने विकास-कार्य की गतिविधि देखने के लिए 
एव प्लान प्रोजेबट्स नामक कमेटी ने सन्‌ १६५७ में श्ली बलवन्तराय 
हवा दी प्रध्यक्षता में सामुदायिक विकास-कार्य के मूल्यांकन के लिए एक 
प्रध्ययन-मण्डली की नियपित की । इस मण्डली को भ्रव झ्ामतौर पर श्री 
बलवन्तराय मेहता कमेटी कहा जाता है । उक्त मण्डली की नियुक्ति सामु- 
दायिक विकास-कार्यो में दक्षता तथा मितव्ययता लाना था । जो विवरणा- 
त्मक़ प्रश्मादली रखी गई, उसमें एक यह प्रश्न भी था कि इस काय में, 
उपरिलिस्धित उद्देद्य की पूर्ति हेतु, संगठनात्मक सुधार कया होने चाहिए । 
एस मण्टली के अन्य भी बहुत सुझाव है, परन्तु लोवतन्त्री विद्नेन्द्रीकरण 
चने तो मानो यह रिपोर्ट बाईढल बन गई है। इसका विस्तृत विवरण 
रिपोर्ट दे: धध्याय हितीय में है, जिसे संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है-- 
(२८) सरबवार को चाहिए कि विद्ास-सम्बन्धी दुछेक दार्पो 





में समर्त शक्ति ऐसी संस्थाग्रों को हस्तान्तरित कर दे, जिनके सुपुर्द उसके 
सोगाधिदार में दिकास-कार्य किया जाय शोर धपने पास केवल सलाह, 
पदक्षेण तथा उच्चस्तरोय योजना-निर्माण कार्य रखे । 

(२६ २) विकास-एण्ड के स्तर पर विवास-छप्ड वी सीमा दे 
शधब्तगंत एक निर्वाचित स्वशासित संस्था का निर्माण किया जाय, जिसका 
फोम पच्ायत-समिति हो । 

(२१४५) पंचादत-समिति दा निर्माण श्ञाम-पचायतों से मप्र त्यक्ष 


हे 
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प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासन तथा ग्रांकटों का संग्रह, इत्यादि समाविष्ट 
रहेंगे । यहु समिति विक्रास के समस्त कार्य करने के लिए शासन की 
एजेन्ट होगी । श्षेप कार्य श्नुभव होने पर घीरे-धीरे दिये जाय॑गे। 
६ (२२१) समित्ति के श्राय के साधन यूं हो सकते हैं-- 
१. सीमा-प्रधिकार मे भूराजस्व या कुछ भाग 
२. भूराजस्व पर श्रधिशुल्क तथा लोकल रेट 
« व्यवसाय-कर 


नर्0 : 


४. श्रचल सम्पत्ति ५ त्ान्तरण पर शुल्क 

५, अपनी झभ्चल सम्पत्ति का दिराया 

६, पटटों तथा किरायों द्वारा ग्राय 

७. यात्री-कर, मनोरंजन-कर, प्रारम्भिक शिक्षा शुल्क, मेला-कर 
तथा हाठ-ऋर | 

८. मोटर-कर का भाग 

६. दान 


१०. छासन द्वारा अनुदान 

१० (२९२१) राज्य सरकारों को चाहिए कि इन समितियों को 
प्रतिबन्ध-सहित पग्रयवा प्रतिव्रन्ध बिना उनकी झावश्यक्रताओं को देखते 
हुए अनुमान दे । 

११ (२२२) केन्द्रीय तथा राजकीय धनराशि, जो विकास-खण्ड 
में विकास-कार्यों पर व्यय होनी हो, वह इसी कार्य के लिए समिति को दी 
जानी चाहिए । 

१२९ (२९२५) समिति के तकनीकी कमचारो सम्बन्धित जिला- 
श्रधिकारियों के तकनीकी नियन्त्रण में रहने चाहिए, परन्तु उनपर प्रशा- 
सनिक तथा कार्य-नियन्त्रण मुख्य प्रशासनिक अभ्रधिकारी का रहवा 
चाहिए । 

१३ (२९२५) समिति का वापिक बजट जिला-परिपद्‌ द्वारा अनु- 
मोदित होना चाहिए । 

१४ (२२६) जनहित हेतु पंचायत-समितियों के पर्यवेक्षण के श्रधि- 
कार शासन के पास ही रहने चाहिए । 


लोकतम्त्री विवेन्द्रीकरण २८२ 


१४ (२६८) साधारणतया पंचायतों का निर्माण निर्वाचन द्वारा 
ऐसा चाहिए, केवल दो महिलाशों तथा एक-एव श्रनुसूचित थे ध्ादिग 
जाति सदस्यों की नियुवित का प्रावधान रहेगा। 

१६ (२२६) ग्राम-पंचायतों के प्रमुख श्राय के साधन, ग़ान्पर, 
मण्डी-वार, वाहम-बार, चुंगी, प्रदेश-कर, सफाई-बार, जल तथा दिझली 
पलक, वांजी हाऊस हा रा भराय,पंचायत-समितियों द्वारा प्रनदान तथा शब्य 
एल्क एव्यादि होंगे। 

(७ (२३०) ग्राम-पंचायतों को कमीशन पर भूराजस्व सप्चह वा 
प्राय भी दिया जा सकता है। 

१६८ (२३०) भूराजस्व का जो भाग पंचायत-समिति को मिलते, 
उसवा तीन-चोथाई तक ग्राम-पंचायत को मिलना चाहिए। 

(६ (२१३१) पंचायतों द्वारा रधानीय साधनों से प्राप्त ऋाय, जो 
धाज तब घौकीदारों भादि पर खर्च होती है, विवास-कार्यों पर रच होनी 
घाएहिए। 


(२१३२) पअ्रधिनियम में ऐसा विधान होना चाहिए दि फझिस 
व्यत्ति मे गत दर्ष कर न दिये हों, दह मताधिकार से दंचित हो जाय । 
२१ (२१६३) शाम-पंचायतों के दजट पंच!यतत-्समित्तियों धारा 


पश्ताल किये झावार भ्रनमोदित होंगे । 

४२ (२३४) ग्राम-पंदायतों के निग्नलिखित शावब्यत्ा दा्ंब्य 
ऐेने छाहिए-- 

१. पीने दे पादी की ब्यव 


» डे 


र्वां 


ह, राष्वों वा प्रटन्‍्ध 
$. शणमिन्यबस्था 
६५. धशांबरों या रुएए 

५७. शाहिंों या संग्छण, हूधा 


ग 
च्छ 

न औ्ू च्ल्ल्धछ & रू ः 

बढ ५ पक चचक सकते कफ कण ८० ज्डत न ध नह का 

६६६ ६७) पगाए-पंदायद वा शधिशार-पह इमनोशिश मद 
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से भी बड़ा होना चाहिए श्रौर पंचों की नियुपित ग्राम-पंचायत द्वारा 
प्रस्तावित सूची में से सब-डिविजनल श्रयवा जिलाधोशय द्वारा निर्दिष्ट 
संस्या में मनोनयन द्वारा होनी चाहिए । 

२४. (२ ३८) पंचायत-समितियों में तालमेल रखने के लक्ष्य से 
'जिला-परिपद्‌ का निर्माण समितियों के प्रधानों, क्षेत्रीय विधान-सभा- 
सदस्यों, तथा संसद-सदस्यों द्वारा होना भाहिए। इसमें जिला-स्तरोय 
प्रधिकारी भी रहने चाहिए श्रौर जिलाधीश इसका अध्यक्ष होना चाहिए । 

२४. (२' ६६) लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के प्रयोग की सफलता 
के लिए प्रावश्यक है कि तीनों स्तरों की संस्थाएं ग्र्थात्‌ ग्राम-पंचायत, 
'पंचायत-समिति तथा जिला-परिपद्‌ का निर्माण तथा संचालन एक ही 
समय में होना जरूरी है। 

२६. (२९ ४७) निर्वाचित सदस्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का 
प्रबन्ध भी बहुत जरूरी होगा । 

उचत कमेटी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कई राज्यों का 
प्रस्ताव था कि श्रधिक सत्ता जिला-परिपद्‌ में होनी चाहिए । परन्तु कमेटी 
की राय में जिला-स्तरीय श्रधिकार परिषद्‌ को होने पर भी इकाई 
विकास-खण्ड को ही समझना चाहिए भ्रोर उसके द्वारा काम होना 
चाहिए । सीधे तौर पर परिपद्‌ वहीं काम करें, जहां पंचायत-समितियां 
न्‍नहों। 

अ्र्थशास्त्री, डा० ई. एफ. शूमाखर ने भी, जो इंगलैण्ड में कोयला बोर्ड 
के श्राथिक सलाहकार थे शौर जिन्होंने गांधीवादी शब्रर्थशास्त्र का गहरा 
श्रध्ययन किया है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, स्वावलम्बन, लघु उद्योगों का 
“विक्रास साधारण जनता के लिए निम्नतम ग्रुजारा-प्राप्ति की समस्याश्रों 
का श्रष्ययन करते हुए लिखा है कि भारत के उपयुक्त विकास के लिए 
योजना की इकाई जिला होनी चाहिए, जिसकी लगभग २० लाख आबादी 
'हो । और इस तरह भारत २०० से ३०० ऐसे जिलों का संघ होगा और 
योजना का विकास जिला-स्तर की स्वावलम्बन की भावनाओं से होगा। 


ग्यहीं योजना का प्रधान रूप से निर्माण होगा शौर यहीं उसे पूरा किया 
ध्जायगा । 
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प्रधान पदात्‌ सदस्य होता है। प्रसाराधिकारी भी बैठकों में शामिल होकर 
विचारों का प्रादान-प्रदान कर सकते हैं। जिला-परिपद्‌ का निर्माण 
'पंचायत-समितियों के प्रधानों, स्थानीय लोक-सभा तथा विधान-सभा- 
सदस्यों, प्रधान केन्द्रीय सहकारी श्रधिकोप द्वारा होता हैं । जिलाघीश 
पदात्‌ सदस्य होता है। जिला-स्तरीय अधिकारी मताधिकार बिना 
विचार-श्रादान-प्रदान में भाग ले सकते हैं। जिलाधीश भिन्‍न-भिन्‍न स्तरों 
की पंचायतों में तालमेल रखता है तथा उनके सुचारु संचालन में सहायता 
देता है । 

इसके पदचात्‌ ११ श्रवतुबर, १६५६ को प्रधान मन्स्री ने प्रान्न्न प्रदेश 
में तृस्तरीय पंचायत-राज का उद्घाटन किया । वहां भी क्रम लगभग 
इसी प्रकार का है । पंजाब ने इसी प्रकार का क्रम १६६१ में जारी किया 
है। मद्रास, महाराष्ट्र, मेंसूर, उड़ीसा, तथा पंजाब में अधिनियम पारित 
हो चुके है। उत्तर प्रदेश ने इसी प्रकार के ग्रधिनियम का मसविदा तैयार 
कर लिया है। पंचायतों की जो वर्तमान शैली विभिन्‍न प्रदेशों में चल 
रही है, उसका विवरण पिछले श्रध्याय में दिया जा चुका है। इस 
तृस्तरीय पंचायती राज की स्थापना से महात्मा गांधी के विचारानुकूल 
मीनारात्मक शासन-पद्धत्ति का निर्माण हो रहा है । श्रव ग्राम-पंचायत 
का सजीव सम्बन्ध खण्ड-विकास-समितियों तथा जिला-परिपदों द्वारा 
विधान-सभाग्रों तथा संसद से हो रहा है। विधान-सभा तथा संसद- 
सदस्यों के इन संस्थाझ्रों में श्राने से यह सम्बन्ध झौर भी सजीव करने 
का प्रयत्त किया गया है । योजना के निर्माण तथा उसे पुरा करने में 
जनता का सीधा तथा प्रभावपूर्ण हाथ होने से योजना पूर्ण रपेण जनता 
की योजना बन गई है । नोकरशाही प्रथक्‌ ढांचा न रहकर जनता का 
श्रंग बन गई है भ्रौर इससे ग्राम तथा ग्रामीण जनता पूर्ण राष्ट्रीयता की 
भावना से पुष्ट होकर देश को पुष्ट कर रही है। पंचायती प्रथा के 
सम्बन्ध में जो यह भ्रान्त धारणा थी कि इससे राष्ट्रीयता निबंल होती 
है, उसका श्रब निराकरण हो रहा है । इस पद्धति के विकास द्वारा ज्यों- 
ज्यों ग्राम-विकास-खण्ड तथा जिले स्वावलम्बन भौर उन्नति की शोर 
अग्रसर होंगे भर कृषि-उत्पादन के साथ-साथ कुटीर तथा लघु उद्योग 


“हे 
सर्वोदिय ओर पंचायतें 


सर्वोदिय शब्द का वर्तमान अ्रर्यों तथा पद्धति के रूप में जन्म सन्‌ 
१६०४ में तब हुआ जब महात्मा गांधी ने रश्किन की पुस्तक “श्रन दू दी 
लास्ट! पढ़कर वास्तविक प्रजातन्त्र के लिए 'बहुतों के बहुत भले” के स्थान 
सबके बहुत भले! का घोष देकर एक नई विचारधारा को विश्व के सामने 
रखा । प्रजातन्त्र के प्रागेतिहासिक स्वर्ण युग की बातें तो ग्रधिकतर 
श्रनुमान तथा कथानक मात्र ही रह गये हैं । हमारे युग के जाने तथा 
माने हुए इतिहास में तो सर्वशत्रथम लोकतस्त्री ऋान्ति फ्रान्स की क्रान्ति 
ही है, जब लुई १४वें के विलास तथा श्रातंक के विरुद्ध निरीह, निस्स- 
हाय, तथा निर्वेल समझी जानेवाली जनता एक खूंखार सिह की तरह 
जाग उठी थी। विलासियों के लहू से फ्रान्स की भूमि रंजित हो गई 
थी । जनता-न्‍्यायालय कायम करके शोपक समुदाय को सूली चढ़ाकर 
मानव-समुदाय को 'बराबरी, भाईचारे, तथा स्वतन्त्रता' का घोष दिया 
गया था । परन्तु कुछ ही वर्ष बीते कि सम्राटों ने इस घोष को श्रपना 
लिया । फ्रान्स का गणतन्त्र कई बार गिरा और झाखिर एक ऐसी शासन- 
घैली बनकर रह गया, जहां कर्ंचारी वर्ग की सत्ता बढ़ी । झआधिक 
शोषण जारी रहा ओर जिसने मानवीय भाईचारे के सिद्धान्त को स्वयं 
ठुकराकर अपना साम्राज्य बढ़ाया । श्रल्पविकसित राज्यों को हथियाकर 
उनका झाथिक शोपण किया । 

उधर नई दुनिया प्र्थात्‌ अमरीका में स्वतन्च्रता-संग्राम चल रहा 
था। उसके विजेता श्री अ्रश्नाहम लिकन ने लोकतन्नत्री पद्धति को नया 
घोप 'जनता का राज्य, जनता द्वारा और जनता के लिए! दिया। 

जहां पूर्व घोष के श्रधीन संसद्‌ की सत्ता अ्रधिक थी श्र फ्रांस का 
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दावितशाली होना स्वाभाविक था। गुछ ऐसे ही प्रभावों के श्रघीन उन्होंने 
'सर्वोदिय की विचारधारा को सूत्र-रुष में विदव-समाज के समक्ष रसा भर 
उसकी भारतीय रूप-रेसा 'हिन्द-स्वराज' पुस्तिका में १९१२ में लिस दी । 

धीरे-धीरे सर्वोदिय-विद्यारघारा का एक रबरुप ब्यवतत शौर स्पष्ट 
होने लगा । इस विचारधारा के झ्रधीन प्राथिक तन्त्र कैसा होगा, उद्योग 
का यया स्वरूप होगा, धिक्षा कसी होगी, शासन-पद्धति क्या होगी, आदि 
विपयों पर विचार होने लगा, साहित्य लिएा जाने लगा झौर महात्मा 
गांधी के निधन के बाद श्राचार्य विनोवा ने साम्य-सूत्र एवं भ्रन्य साहित्य 
की रचना करके तथा झपने भूदान, सम्पत्ति-दान, ग्राम-दान एवं शान्ति- 
सेना श्रादि के विभिन्‍न श्रभियानों से सर्वोदिय का स्वरूप और स्पष्ट 
तथा व्यवत्त किया ) 

वरावरी, भाईचारा के घोप को पूर्ण रूप से चरितार्थ करने के लिए 
इसने मानव-समाज को नया घोष दिया--सवका भला तथा सबका 
विकास । जैसे बीमार का भला उसे कड़वी श्रौपषध तथा श्रंग काटने तक 
में होता है, इसी प्रकार सर्वंदिय में यदि कोई झमीर ग्रथवा घनवान 
श्रपनी सम्पत्ति गरीबों को देने के लिए श्रावाहन करता है, तो यह गरीब 
का नहीं भश्रमी र का भला है; वरना कल वही श्रमीर या तो स्वयं नाश 
करनेवाले कुटेबों में पड़ सकता है भ्रथवा इस विपमता द्वारा उत्पन्न 
समाज-विरोधी चोर-समुदाय उसका घन हरण कर सकता है। परल्तु 
जिस तरह बीमार के इलाज के पीछे स्नेह होता है, उसके लिए हिसात्मक 
उपायों फा श्रभाव रहता है, भोर भ्रन्ततः उसे स्वस्थ करने की भावना 
रहती है, इसी प्रकार समाज में सर्वोदयी विचारधारा के श्रतुसार काये 
होता है । 

यह सब किस क्षेत्र में श्रोर कसी हो ? लड़ाई की भ्रवस्था में इसका 
चया स्वरूप हो, श्रादि ऐसे विषय हैं, जिनका इस पुस्तक में वर्णन सम्भव 
नहीं। यहां केवल इसी प्रश्न पर विचार करना जरूरी है कि पंचायत- 
प्रणाली का इसके साथ क्या सम्बन्ध है ? 

हम यह देख चुके हैं कि सबके भले के ध्येय की उपलब्धि के लिए 
स्नेह की भावना की बड़ी - श्रावव्यकता है और स्नेह के पनपने के लिए 
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मौलिक इकोई ग्राम-पंचायत ही होगी, न कि कोई बीच का स्तर । इसका 
भ्राधिक ढांचा बनेगा वास्तविक सहका रिता के आ्राधार पर, जहां धनिक 
स्वेच्छया अपनी शझ्ााय पर प्रंकुद लगाकर निर्धनों के सहायक बनेंगे, उद्योग 
जहां उत्पादक तथा श्रम जुटाने फे लिए विकेन्द्रित होगा । 
इन कतिपय शब्दों से स्पष्ट है कि पंचायती राज तथा सर्वोदिय का 
पारस्परिक राम्बन्ध ऐसा है जैसा कि सिद्धान्त का प्राचरण से होता है। 
सर्वोदिय एक सिद्धान्त है श्रौर पंचायत-राज उसको चरितार्य झ्यवा क्रिया- 
न्वित करने का एक क्रम । 
यही कारण है कि सर्वोदयी विचारक पंचायतों को वास्तविक सत्ता 
तथा स्वरूप प्रदान के कार्य में जुटे हुए हैं । देश के प्रसिद्ध स्वंदियी विचा- 
रक श्री जयप्रकाशनारायण ने इस विपय में भपना प्रसिद्ध निवन्ध प्रस्तुत 
किया है। इन निवन्ध का नाम है 'ए प्ली फार रिकंस्ट्रवशन भॉफ इंडियन 
पॉलिटी' । उनका कथन है कि ग्राम-पंचायतें तो वयस्क-मताधिकार द्वारा 
सनें, परन्तु पंचायत-समिति का चुनाव ग्राम-पंचायतों द्वारा हो, उनके 
सदस्यों द्वारा । जिला-परिपद्‌ का निर्माण पंचायत-समितियां करें, जिला- 
परिपदें राज्य विधान-सभा का निर्वाचन करें और राज्य-विधान-सभाएं 
,लोक-सभा का निर्माण करें। 
जयप्रकाशजी की यह योजना सर्वोदय के सिद्धान्तों को चरितार्थ 
करने के लिए ही प्रस्तुत की गई है।यह प्रस्ताव अभी जनता तथा 
विचारकों के समक्ष है। रूपात्मक लोकतन्त्र हमारे सामने है श्नौर उसका 
बल भी । पंचायती राज का एक प्रयोग चल भी रहा है भश्रोर सन्‌ १६३३ 
तक सारे देश में वह प्रयोग चला जायगा। भ्रव यह समय ही वतायेगा कि 
भारतीय सर्वोदियी लोकतन्त्र का श्रन्तिम स्थरूप क्या होगा । 
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मर्थ राज्य न राजासीन्त दण्डो न व दाण्डिका:। 
घर्मेणव प्रजा सर्वा रक्षन्ति सम परत्परम्‌ ॥ 

 यूनान की छोटी-छोटी नागरिक इकाइयां भी कुछ ऐसे ही काल की शोर 
संकेत करती हैं। परन्तु यह सब छोटी-छोटी इकाइयों में ही सम्भव था। 
ज्यों-ज्यों समाज का विस्तार हुप्रा, परिस्वितियों में भेद पड़ता चला 
गया । ग्रामों, मीरों, कम्यूनों, तीपाग्रों श्रादि के छोटे-छोटे गणतन्त्र भंग 
हुए भोर वरंमान कल्पना के राज्य स्थापित होने लगे। युद्ध, भ्रत्याचार 
तथा सामाजिक भ्रन्याय ने मानव की श्रात्मा को क्षुब्ध किया और ऐसे 
सामाजिक रोगों के उपचार की तलाश भी शुरू हुई । धामिक नेताप्रों ने 
श्रष्यात्मिकता पर जोर दिया, जैसा कि विभिन्‍न मतों के प्रवर्तकों के विचारों 
से प्रकट है। व्यक्तियों की श्रमेकता के पीछे जीवात्मा की एकता पर उन्होंने 
जोर दिया श्लौर 'आात्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत्‌!' का पाठ 
पढ़ाया । परन्तु जहां इन घुमक्शड़ कात्रीलों ने सम्राद त्वा बादशाहों की 
सृष्टि करके इन छोटे-छोटे ग्रामीण संगठनों को भंग किया, वहां इसी सत्ता 
का ग्राध्यात्मिक बिरोध करनेवाले सन्‍्तों पर भी घोर भ्रत्याचार किये | ईसा 
को सूली मिली । तबरेज की खाल उतारी गई । मंसूर फांसी पर लटका । 
राजनैतिक क्षेत्र में भारत ने श्रराजक राज्य, गणराज्य, विरुद्ध राज्य, 
चमवर्ती राज्य, द्वराज्य तथा वैराज्य ग्रादि के प्रयोग किये। पश्चिमी जगत्‌ 
ने संसदीय लोकतन्त्र का अन्त्रेपणं किया। कहीं-कहीं तानाशाही के क्रमों 
का भी परीक्षण किया गया। नई-नई पद्धतियां जगत्‌ के सामने भाई 
श्रीर जीव तथा शरीर की घारणाम्रों का सामंजस्य प्रदर्शन करते हुए जहां 
महाभारत ने 'न हि मानुपात्‌ श्रेष्ठतरं हि किचित्‌' का घोप दिया, वहां 

इसीका मानो भ्रनुवाद करते हुए मौलाना हाली ने कहा-- 

फरिघते से बेहतर है इन्सान बनना, 
मगर इसमें पड़तो है मेहनत ज्यादा । 

परन्तु समय के बीतने के साथ-साथ विज्ञान के श्रन्वेषण, संचार के 
द्रुतगामी साधनों को जुटा रहे थे। रेल, मोटर, हवाई जहाज, तार, ठेली- 
फोन ने विद्व की दूरियों को पाट दिया। एक भाग के दूसरे भाग से सम्पर्क 
बने । युद्धों के कारण बदले | धामिक विचार अधिक उदार हुए । स्वामी 


५ है| 
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व्यमीग सेव पूर्ण शोध के पदचात्‌ न किया जाय तो उसमें की प्रारम्भिक 
-भूलें-सरि प्रयोग को श्रसफल भी कर सकती हैं। श्रासखिर सफल पंचायतों के 

युग में ही तो भारत परतन्त्र हुआ था । पंचायत-राज का श्राज कोई क्रम 
किसी देश या देश-भाग में त्ततक सफल नहीं हो सकता जबतक यह तन्ध्र 
एस श्रा्ा तथा प्रण के साथ प्रस्तुत न हो कि वह्‌ विदव के लिए झ्राज के 
समस्त राज-तन्त्रों से श्रधिक उपादेय तथा उपयुक्त है। झ्ाज के वैज्ञानिक 
युग में, जव॒कि विश्व का एक भाग दूसरे के वहुत निकट श्रा चुका है, कोई 
पद्धति किसी स्थान-विशेष के लिए प्रयुक्‍त नहीं की जा सकती। न ही 
पंचायत-राज पद्धति को साधारण 'स्थानिक स्वराज्य! भ्रर्थात्‌ लोकल सेफ 
गवर्नमेण्ट का पर्यायवाची समझा जा सकता है। पंचायती लोकतन्च में तो 
वस्तुतः लोकतन्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप विकसित हो रहा है। परन्तु इसकी 
सफलता के लिए भ्रावश्यक है कि हम इससे सम्बन्धित सब प्रश्नों पर पूरी- 
पूरी शोध करें। कुछ प्रश्न जो श्रभी उपस्थित हो चुके हैँ, इस प्रकार हैं-- 

१. पंचायत-राज में विधान-सभाझ्रों तथा संसद्‌ का निर्माण कंसे 
हो? 

२. उद्योगों का संगठन किस प्रकार हो ? 

३. विभिन्‍न प्रकार तथा विभिन्‍न श्रेणियों के राष्ट्रीय, राज्यीय तथा 
स्थानीय कर्मचारी-वर्ग का संगठन किस प्रकार हो ? 

४. पंचायत-राज के संगठन में राष्ट्रीय भावनाओं का किस प्रकार 
तथा किस मात्रा में पोपण हो ? 

५, कानून बनाने की प्रथा क्‍या हो ? 

६. श्राथिक तनन्‍्त्र तथा कर-पद्धति क्या हो ? 

७. भूमि-प्रवन्ध किस प्रकार हो ? 

८. राष्ट्रीय तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध किस प्रकार निर्धारित हों ? 
श्रादिलश्रादि । 

मानव-समाज पहले परिवार तथा ग्राम में संगठित हुआ । जब झागे 
बढ़ा तो ये प्रारमस्मिक संगठन टूटने लगे। परन्तु भारत के स्वत्तन्वता- 
संग्राम तथा महात्मा गांधी ने उस लोकतन्‍्त्री विकास के सूत्र को वहां से 
पकड़ा, जहां से वह श्रवरुद्ध होकर भटक गया था झौर ग्रामों पर झाधघारित 
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